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 भाषाई  उपद्रवों  में  राज्य  सरकार  के
 जिन  पदाधिकारियों ने  भाग  उनके

 आचरण  की  जांच  करनें  के  लियें  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  किये  जाने  का  विचार  है  ;

 उसका  क्या  परिणाम  निकला
 हैं

 ?

 मंत्री  गो०  ब  :  उपद्रव-पीडित  व्यक्तियों
 के  पुनर्वास  के

 विषय  में  सरकार  की  नीति  सम्बन्धी एक  संक्षिप्त  टिप्पण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 दिखाये  परिशिष्ट  3,  starr  संख्या  १]  ।

 ate  जुलाई  के  दंगों  में  पदाधिकारियो ंके  area के
 सम्बन्ध

 में  जांच  की

 जा  रही  है  ।  तक  २४५  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी  है  जिनमें  से  २३  को

 wat किया  गया  है  कौर  उनके  खिलाफ  विभागीय कार्रवाई  चल  रही है  |  ४  १९६०

 को  गोहाटी  की  घटनाओं  की  जांच  करने के
 लिये  एक  जांच  आयोग  नियुक्त

 किया  गया
 है  जिसमें

 उच्च  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  थ  इसी  प्रकार  का  एक  कौर  जांच  mea  पौरन्दर  में

 १९६०  के  पहले  सप्ताह  में  हुई  घटनाश्रों  की  जांच  करने  कौर  उनके  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट

 देने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  है
 |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  माननीय  yea  मंत्री  ने  इस  सभा  में  बताया  था  कि  जब  तक  कि  उचित

 वातावरण  नहीं  बनाया  जाता  तब  तक  उन  ब्यौरों  के  बारे  में  जिन  के  कारण  उपद्रव  पुरी  पुरी

 जांच  करना  संभव नहीं  होगा  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  वह  वातावरण  बन  गया  है  और

 उपद्रवों के  संबंध  में  बुनियादी  बातें  मालूम  करने  के  लिये  क्या  विस्तृत  जांच  की  जायेंगी  ?

 गन्नो  गो०  ब०  पन्त  :  वातावरण  काफी  अच्छा  हो  गया  हैं  तार ३  मैं  पर्दा  करता  हूं  कि  कोई  भी

 ऐसी  कोई  कार्यवाही नहीं  करेगा  जिस  से  वह  बिगड  जाये  या  भ्र  अधिक  खराब  हो  जाये  |

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  जो  लोग  आसाम  वापिस  चले  गये  हैं  क्या  उनका  यथोचित  सं  रक्षण

 किया  गया  है  ौर  यदि  तो  उन  के  जान-माल  के  सं  रक्षण  के  लिये  क्या  का ये वही  की  गयी  है

 जिन  लोगों  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गयी  कया  उन्हें  कोई  क्षतिपूर्ति  दी  गयी  है  ?

 श्री  गो०  ब्र०
 वक़्त

 जो
 लोग  वापिस  लौट  हैं  वे  ध  घरों  में  रह  रहे  काम

 काज कर  रहे  हैं
 प्रौढ़

 मुझे  जो  जानकारी मिली  है  उस  के  भ्रनुसार  उन
 के

 संबंध  में  कोई  श्रीलंका
 की

 बात  नहीं  है  ।

 हेम  बस्ट  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम बंगाल में शरर्णा बंगाल  में  शरणार्थियों  की  साम  सरकार
 की

 गिनती
 से

 भिन्न  है
 और

 यदि
 तो  क्या  सरकार

 ने  यह  मालूम करने  की  कोशिश की  है  कि  क्या  यह

 सच
 नहीं  कि  पश्चिम  अं  गाल  के  कुछ  झूठे  लोग  वहां  दीवारों  में  शामिल  हो  गय  हैं  ak  उन्होंने  9.0

 को
 ares  के  शरणार्थी  बताया  है  ?  यदि  तो  उन्हें  असली  शरणार्थियों से  अलग  करने के  लिये

 क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 रश्  to
 पन्त

 :
 हमें  यह  जानकारी  मिली  है  कि  वहां  पर  शिविरों  में  जो  लोग  हैं  वे  प्रासाद  के

 शिविरों
 से  लाये  गये  हैं

 ।
 वहां  कुछ  कौर  लोग  भी  हैं  जोड़ने  मित्रों  और  संबंधियो ंके  साथ रह  रहे

 हैं
 ।  ऐसे  लोगों  को

 संख्या
 के  ठीक  ठीक  aes  के  बारे  में  मुझे  संदेह  है  किन्तु  पहले  प्रकार  के  लोगों  के

 संबंध  में  संदेह  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।
 —

 aa  sist में
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 श्री  हेम  बिना  क्या  पशिचम  बंगाल  में  वर्तमान  श्रीराम  दारणाधियों  की  तीन  मांगों  की

 पहली  यह  कि  जिन  लोगों  को  नुकसान  उन्हें  पूरी  पूरी  क्षतिपूर्ति  दी  झ्रासाम

 में  एकीकृत  बं  गाली  बस्तियों  में  दा रैलियों  को  बसाया  कौर  भविष्य  में  संरक्षण  का

 झाइवासन  दिया  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है
 ?

 यदि  तो  ये  मांगें  पुरी  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार है
 ?

 श्री  गो०  ब०
 मैं  समझता  हूं  कि  उन  में  से  कुछ  लोगों  को  उपद्रवों  में  जो  अनुभव  हुआ  है

 उस  के  बाद  भविष्य  में  संरक्षण  के  आ्राइवासन  की  मांग  बिल्कुल  ठीक  है  तौर  उन  के  पुनर्वास केਂ  लिये

 जो  भी  सहायता  दी  जाये  वह  भी  बिल्कुल  उपयुक्त  होनी  चाहिये  ।

 नी  हेम  दूसरी  दो  अर्थात्‌  पुरी  पूरी  क्षतिपूर्ति  तथा  एकीकृत  बंगाली  बस्तियों

 में  पुनर्वास  की  मांग  के  बारे  में  बया  gar
 ?

 fat  गो०  ब०  पन्त  :  बहुत से
 लोगों  ने  बहुंत  सी  मांगें

 रखी  हैं  प्रौढ़ हम  हर  चीज  की  छान  बीन

 नहीं  करते  ।

 ara
 :

 विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  ३७००  व्यक्ति  वापिस  जाये हैं  ।  अन्य

 दीक्षार्थियों  को  भी  घर  वापिस  लाने  के  लिये  सरकार  क्या  प्रयत्न  कर  रही  है  ?

 गो०  ब०  पन्त  CA  में  ३३१  व्यक्तियों  को  छोड़  कर  बाकी  सब  प्यार

 घर  लौट  गये  हैं
 ।  केवल  ३३१  व्यक्ति  नहीं  लौटे  हैं  क्योंकि  वे  उपर  थे  कौर  सिविल  सर्जन ने  उन्हें  वहीं

 रहने  की  राय  दी  थी  ।

 16.1]  च०  का०  भट्टाचार्य  :  झा साम  विधान  सभा  दवारा  आसाम  राज्य  वे  लिये  sara  को

 एकमात्र  भाषा  स्वीकार  किये  जाने  से  उन  लोगों  जो  श्रासामी  नहीं  बोलते  कौर  जो  या  तो  पहाड़ी

 भाषायें  या  बंगाली  बोलते
 जो

 प्रभाव  पड़ा  है  वहू  सरकार  ने  मालूम  किया है  ?

 त्री  गो०  ब०  पन्त  उन्होंने  उसे  पसन्द  नहीं  किया  है  ।

 तंगामणि  :  विवरण
 में

 बताया
 गया  है  कि  जो  ५८,०००  लोग  पश्चिम  बंगाल  गये  हैं  उन  में

 से  २७,०००  लोग  पश्चिम  बंगाल  शिविरों  में  हैं  ।  क्या उन  में  से  सभी  लौट गये  हैं  ?

 1.0  गो०  पन्त  :  एक  जानकारी  के  अनिवार्य  लगभग  ३४,०००  लोग  लौट  ग्राम  हैं  प्रौढ़  एक
 दूसरी  जानकारी  के  अनुसार  वह  संख्या  काफी  अधिक  बतायी  जाती  है  ।  इसलिये  मैं  दूसरी  संख्या

 नहीं  बता  रहा  हूं  ।

 ती  तंगामणि  :  जो  जांच  शुरू  की  गयी  क्या  वह  वही  जांच  है  जिस  का  माननीय  मंत्री  ने
 उल्लेख  किया  था

 '
 या  वह  प्रधान  मंत्री  द्वारा  अपनी  चर्चा  में  उल्लिखित  घटनाओं  के  बारे  में  है  ?

 थी  गो ०

 हुई  है  ।

 ब०
 पन्त  अधिक  विस्तृत  कारणों  की  जांच  sett  होनी  है  ।  वह  ait  शुरू  नहीं

 च०  का
 ०  भट्टा चा यें  :  क्या  माननीय

 मंत्री  गृह-मंत्री  ने  प्रासाद  सरकार को  इस  बारे  में  कोई

 राय  दी  है
 कि

 राज्य  के  लिये  कौन
 सी  भाषा

 या  भाषायें  अपनायी  जानी  चाहियें  ate
 यदि

 तो  उन्होंने
 क्या  राय  दी  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महोदय
 :  यह  सब  यहां  किस  प्रकार  उत्पन्न  होता  है  ?

 त्री  च०  का०  भट्टा चापे  :  में
 ने

 यही  प्रदान  भेजा  था  किन्तु  मेरा  नाभ  इस  के  साथ  जोड़  दिया  गया

 है  कौर  प्रद्नसूची  में  मेरे  किसी  भी  प्रश्न  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  यदि  जांच  की  जाये  तो  मालूम  होगा

 कि  में  ने  वही  प्रश्न  भेजा  था  और  मेरा  नाम  यहां  जोड़  देने  के  प्रकाशित  प्रश्न  सूची  में  उस  का

 कहीं  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  ठीक  वही  बात  में  जानना  चाहता  था  कि  क्या  भाषा  सूत्र  के  संबंध  में

 माननीय  मंत्री ने  कोई  राय  दी  थी  ate  यदि  तो  क्या  राय  दी  थी  ?

 भिगो  ब०  पंत  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  की  शिकायत  का  इस  प्रश्न  से  उनका

 नाम  हटा  देने  के  लिये  यह  तक  ठीक  न  कि  रेसा  प्रश्न  पूछने  के  लियें  जो  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  च०  का ०  मेरा  नाम  इस  में  से  हटा  दिया  जाये  मेरा  प्रशन  एक  प्रति
 मद

 के  तौर  पर  रखा  जायें  ।

 tal गो०  Fo  पन्त
 :  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  है  ।

 महोदय  :  यदि  वह  एक  पत्र  तो  में  इस  पर  विचार  करूंगा  यदि  वह  एक  बिल्कुल

 भिन्न  प्रशन  हो  |

 श्री  दी०  do  दारा  उपद्रवों
 के

 कारणों  की  जांच  करने  वाली  समिति  कब  नियुक्त  की  जायेगी

 झोर  यह  समिति  किस  प्रकार  बनायी  जायेंगी  ?

 14. |  गो०  सन्  पन्त  :
 प्रभी

 उस
 की  रचना  के  बारे  में  निचय  sway  फिश  am

 Tal  ts  है  ।  समिति  उचित

 समय  पर  नियुक्त  की  जायेगी  ?

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  मोरेश्वर  घटना  पर  जांच  क्यों  हुई  ?

 पो०  ब०  पन्त  गोपेश्वर  में  उपद्रव  ने  बड़ा  गम्भीर  रूप  धारण  कर  लिया  प्रौढ़  जांच  करना

 जरूरी  समझा  गया  |

 सौदा  अहमद  :  विवरण  से  यह  पता  चलता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  शिविरों  में

 अरब
 भी

 लगभग  २७,०००  व्यक्ति  हैं  ।  अब  आसाम  में  असाधारण  सामान्य  स्थिति  को  देखते हुए  fear

 बंगाल  सरकार  लोगों  का  रोकने  के  लिये  क्या  निश्चित  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 fat  गो०  ब०  पन्त  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  जिस  पर  पहले  ही  काफी  बोझ  प्रसन्न

 होगी  यदि  प्रतीक  लोग  उस  के  राज्य  में  न  त्रय  ।  किन्तु  में  यह  नहीं  समझ  पाता  कि  ara

 के  किसी  भाग  से  लोगों  का  बंगाल  में  ava  वह  कसे  रोक  सकती  है  ?

 सूक्ष्म  उपकरणों  के  awfataat  के  लिये  संस्था

 +

 1१७४५.
 S  श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा

 श्री  बहादुर  सिंह
 :

 क्या  बेटा
 निक  श्रनुसंघान  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बतांन  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूक्ष्म  उपकरण  उद्योग  के  लिये  मिस्त्रियों
 )  src  प्रविधियों

 के  वास्ते  एक  प्रशिक्षण  संस्था  की  स्थापना  के  लिये  स्त्री  जरलैंड  ने  सहायता  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  किया  है  ;

 —-—

 भग  स oY TY
 मूल  sia
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 क्या  यह  सहायता  कर्मचारियों  कौर  साज  सामान  के  रूप  में

 यदि  तो  इस  का  ब्यौरा  कया

 क्या  यह  निश्चय  कर  लिया  गया  है  कि  इस  प्रशिक्षण  संस्था  की  स्थापना  किस  जगह
 की

 दौर

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  घन  व्यय  होगा  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  शौर  सांस्कृतिक-कार  मंत्री  स०  सो०  भ्र

 जी  हां  ।

 स्विस  शिल्पी  सहायता  निधि  फाउन्डेशन  फॉर  fant  श्रसिस्टेंस  )
 प्रशिक्षण

 केन्द्र  की  स्थापना के  लिये  अधिक  से  अ्रधिक पांच  साल  की  प्रगति  के  लिये  ८  स्विस  विशषज्ञ  ्र  १

 लाख  स्विस  hee  का  साज  सामान  वैज्ञानिक  भ्र ौर  औद्योगिक  श्रतुसन्धान  परिषद्‌  को  देगा

 wat  नहीं  ।

 (=)  ५  साल  की  श्रवषि  के  लिये  लगभग  १  करोड़  eo  जिस  में  स्विस  सहायता  शामिल

 है
 |

 थ्री  इखजीत  लाल  मल्होत्रा  :  यह  संस्था  कब  तक  चालू  हो  जायेगी  ?

 डा०  फ्  पो ०  दास
 :

 इस  प्रश्न  का  उत्तर
 कभी

 नहीं  दिया
 जा  सकता  |

 यह  संस्था  चालू  करने के

 लिये  कोई  तारीख  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  क्योंकि  स्विस  फाउन्डेशन  के  साथ  हमारा  करार  walt

 पूरा  होना  बाकी  है
 ।

 इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  इस  संस्था  में  कितने  प्रशिक्षणार्थियों  को  भरती  किया  जायगा

 mie  प्रशिक्षण  की  भ्र वधि  कितनी  होगी  ?

 १डा०  स०  मो ०  दास  :  ये  सब  बातें  अभी  तय  करनी हैं
 ।

 किरिबुरू  लौह-प्रयास  खान

 1७४६.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 किरिबास  लौह-वयस्क  खानों  के  विकास  के  बारे  में  ae  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  इसके  लिए  भ्रपेक्षित  सारी  मशीनों  का  आयात  हो  चुका  है  कौर  उन्हें  लगा  दिया

 गया

 इस  खान  विकास  पर  wa  तक  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  गया

 खान  श्र  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  परियोजना  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  सभी  प्रारंभिक  कार्यवाही  पूरी  हो  गयी  है  कौर  मशीनें  तथा  साजसामान  प्राप्त  खनन

 संयंत्र  लगाने  आदि  के  लिए  टेण्डर  मंगाये  गये  हैं  |

 जी  नही ं।

 (१५
 gays

 से  ३०  १९६०  लगभग  ७२,७३,००४  रुपये  |

 jee
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 श्री  वीरामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  मशीनों  के  लिए  टेण्डर  भिन्न-भिन्न  देशों  से  हैं  या

 केवल  जापानी  मशीनरी  कंपनियों  से  ही  प्राप्त  हुए  के? ਂ

 श्री  Fo  दे०  साबित  :  व्यवस्था  के  जापान  को  छोड़कर  अन्य  देशों  से  प्राप्त

 टेण्डर  खोले  गये  थे  |

 चिंतामणि  पाणि  wal
 :  जो  विदेशी  परामर्शदाता  डिजाइन  अर  नक्शा

 तयार कर  रहे  हैं  उन्हें  अब  तक  कुल  कितना  भुगतान  किया जा  चुका  है  ?

 pat  के०  दे०  मालवीय  :  इस  के  उत्तर
 के  लिए  मुझे  सूचना  चाहिये  |

 श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  सरकार  केवल

 जापान  से  ही  यह  सब  मशीनरी  मंगाने  के  लिए  बाध्य  है  ?

 fat  के०  दे०  जी  हां  ।  इस  परियोजना  के  लिए  जो  मशीनें  प्रावश्यक  हैं  उन्हें

 उसी  देश  से  मंगाना  उपयुक्त  है  ।  हम  जापान  से  ही  ये  मशीनें  मंगाना  चाहेंगे  क्योंकि  ऋण  जापान

 से  मिला  है  |

 tat  चितामणि  पाणिग्रहण  :
 तब  टेण्डर  मंगाने  से  क्या  करार  के  सरकार

 को  सभी  मशीनरी  जापान  से  खरीदने  के  लिए  बाध्य  किया  गया  है  ।

 री  फे०  दे०  मालवीय
 :  हम  पर  कोई  जबदंस्ती  या  मजबूरी  नहीं  है  ।  हमारे  काम

 के  लिए  उपयुक्त  मशीनरी  जापान  से  मिलती  है  तो  ही  हम  उनसे  खरीदना  चाहेंगे  |

 कनाडा  की  कौर  से  गेहूं  का  उपहार

 +

 fat  श्रीनारायण  दास
 :

 Trove  .
 Lat  राधा  रमण

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (x
 सि  )  geyus  में  कनाडा  द्वारा  प्रस्तावित  १  करोड़  डालर  के  गेहूं  के  उपहार

 को
 स्वीकार

 करने
 की

 शर्तों  के  अनुसार  स्थापित  प्रति-कोष  का  स्वरूप क्या  है  ;  ग्रोवर

 इस  कोष  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जा  रहा

 उपमंत्री  धन  रा०  :  श्र  प्रतिरोध  के  ead वह
 रुपया

 है  जो  कोलम्बो  योजना  के  अधीन  कनाडा
 से

 भ्रनुदान  के  तौर  पर  गेहूं  श्र  लौह  तूफानों
 जैसी

 उपभोग्य  वस्तुझ्नों  की  जनता  में  बिक्री  से  प्राप्त  होता  है  ।  जब  कि  ऐसी  परियोजनाएं चुनने
 के  लिए

 बातचीत
 चल  रही  है  तब  दूसरी  जोर  यह  तय  gar  है  कि  निधि  का  कुछ  हिस्सा जो  १  करोड़

 डालर

 के  बराबर  उच्चतर  प्रौद्योगिक  संस्थानों  के  विकास  के  लिए  रखा  जायगा  प

 श्री  श्रीनारायण  इस  निधि  से  जो  खां  किया  जायगा  क्या  उसकी  अदायगी
 किसी

 बिद्ध  समिति  द्वारा  या  विभाग  द्वारा  ही  की  जायगी  ?

 —

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat  qo  रा०  ad  विभिन्न  परियोजनाओं  पर  किया  जाता  है भ्र ौर  वह  संबंधित

 विभाग  नाम  में  डाल  दिया  जाता  है  ।  यदि  ag  मयूराक्षी  परियोजना  के  लिए
 तो

 वह  परियोजना  अधिकारियों को  दे  दिया  जाता  है  ।  यदि  वह  भारत-कनाड़ा रिएक्टर  के  लिए  हो

 तो  ag  अणुशक्ति  विभाग  को  दे  दिया  जाता  है
 ।

 fat  श्रीनारायण दास
 :

 इस  निधि  में  खे  अब  तक  कुल  कितनी  रकम  खर्चे
 की

 जा  चुकी

 a?

 of
 |  श्री  ब०  रा०  प्रतिकोष में  से  हमने  अब  तक  २४  करोड़  रुपये खर्चे  किये  हैं  ।

 fat  यह  निधि  gays  में  बतायी  गयी  थी  ate  उपमंत्री  ने  बताया कि  किन-किन

 परियोजनाओं पर  यह  निधि  वच  की  जाय  इस  विषय  में  बातचीत चल  रही  है  ।  ये  परियोजनायें तय

 करने  में  कितना  समय  लगेगा  at  क्या  कोई  प्र रियो जना  शीघ्र  ही  तय  होने  वाली  है  ?

 श्री  ब०  रा०  कोई  देर  नहीं है  ae  निधि  बराबर  जारी  है  ।  जब  कभी  wale

 धातु  at  गेहूं  जैसी  उपभोग्य  वस्तुएं  जनता  में  बेचकर  हमें  रुपया  मिलता है  तो  वह  निधि में
 ह

 जोड़  दिया  जाता  है  ।  दूसरी  न  हम  निधि  में  से  रुपया  खचं  भी  कर  रहे  जैसा  कि  मैँने

 हम  €.  २४  करोड़  रुपया  पहले  ही  खच  कर  चुके  है  ।  १  करोड़  डालर  नियत  कर  दिये गये  हैं  रोक

 हम  संबंधित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  ब्यौरे  तयार  कर  रह ेहैं  ।  दूसरी  योजनाएं  भी  जारी हैं  ।  कोई

 विलंब नहीं  न  है

 ya  राधारमण  :
 माननीय  उप  मंत्री  ने  बताया  कि  भ्र लौह  धातु  कौर  उपभोग्य  वस्तुओं  के

 रूप  में  निधि  का  उपयोग  किया  जायगा  उपभोग्य  aga  के  झन्तगंत  कुछ  चीजें  मं  जानना

 चाहता हुं  |

 fat qo  मेने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  ।

 pat  रामनाथन  चेट्टियार
 :  भारत

 में
 प्रतिकोष  at

 कुल  रकम  कितनी  है  कौर  उसमें  से

 कितनी  कनाड़ा  के  साथ  इस  करार  के  संबंध  में

 fat ब्र०
 राठ

 हमें  कनाडा  से  जो  अ्रलौह  धातु  गह ६  मिला  है  उसकी  बिक्री  से

 बनाये  गये  प्रतिकोष  के  संबंध  में  यह  प्रदान  है  ।  wt  ३४'  ok  लाख  रुपये  की  कुल  निधि  उपलब्ध

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :
 प्रतिकोष  निधि  की  saa  कनाडा  से  ही  नहीं  भ्रपितु  अमरीका

 से  भी  प्राप्त हुई  है  ।  उसमें से  कितनी  कनाडा की

 श्री
 ब०  रा०  भगत  यह  प्रदान  कनाडा

 के
 बारे  में  है  अधिक  विस्तृत wer  के  उत्तर  के

 लिए  मुझे  प्रति  सुचना  चाहिये  ।
 ह

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  संघों  को  मान्यता

 श्री  स०  मो०  बनर्जी

 |  श्री  अगासी

 prove.  <  श्री  gutta

 थ्री  तंगामणि

 श्री  घोषाल  1

 कया  गह-क्रि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार ने  १६६०  की
 हड़ताल

 के
 ead  जिन  संघों  को

 दी
 गयी  मान्यता

 ले  ली  गई  कया  सरकार  ने  उन्हें  मान्यता  प्रदान कर  दी  गई  है

 किन  संघों को  पुनः  मान्यता प्रदान  की  गयी  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  जी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  स०  Ato  बीजों
 freer  कर्मचारियों  का  wae  नियमों  के  नियम  रख  के  अधीन

 कोई  कर्मचारी  किसी  ऐसे  संघ  का  जिसे  मान्यता  न  मिली  सदस्य  नहीं  बन  सकता  ।  इसलिए

 कुछ  संघ  श्री  काम  नहीं  कर  सकते  ।  क्या  सरकार  इस  नियम  को  लागू  करना  तब  तक  बंद  कर  देगी

 जब  तक  कि  मान्यता  प्रदान  करने  का  प्रदान  प्रतिमा  रुप  से  तय  नहीं  हो  जाता
 ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त  किसी  भी  वर्तमान  नियम  को  निलंबित  करने  का  सरकार  का  विचार  नहीं

 है  ।

 ली  नाथ  पाई  :  श्रीमान  अध्यक्ष  कभी एक  दिन  यह  निर्णय  दिया  था  कि

 व्यक्तिगत  मामल  इस  सभा  में  प्रस्तुत  करना  उचित  नहीं  होगा  wie  कर्मचारियों  के  लिए  सामान्य

 an  बन्द  कर  दिये  जाने  पर  उससे  बड़ी  भ्रसविधा  हो  रही  है  कौर  उसे  देखते  हुए

 fart  महोदय  :  केवल इस  सभा  में  ।  मेंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  माननीय  सदस्य  मंत्री

 को  नहीं  लिख  सकते  t

 श्री  नाथ  पाई  :  ये  सामान्य  मागं  हैं  प्रौढ़  यह  बहुत  नाजुक  मामला  है  ।  उस  हड़ताल में  भाग

 लेने  के  कारण  जिसे  अध्यादेश  में  मेर-कानूनी  घोषित  किया  गया  संघों  की  मान्यता वापस  ले  ली

 गयी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मादनीय  सदस्य  ah  कर  रहे  हैं  ।  प्रश्न कया  है  ?

 शी  नाथ  पाई  :  रहा  ष तरे श्रौर  इस  प्रश्न  की  भूमिका  आवश्यक  है  क्योंकि  बड़ा

 उत्तर  दिया  गया  है  कि  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होताਂ  ।  इस  तथ्य  को  देखते  हुए
 fH  व्यापार

 संघों
 को

 हमारे  लोकतंत्र  में  एक  महत्वपूर्ण  काम  करना  है  कौर  मान्यता  न  दिये  जाने  के  कारण  काफी

 कठिनाई हो  रही  क्या  सरकार  इस  विषय  पर  शीघ्र  विचार  करेगी  ?  क्या  मैं  माननीय मंत्री
 का

 ध्यान  उस  वक्तव्य  की
 भी

 दिला  सकता  हूं
 जो

 उन्होंने  परामर्श  arg  समिति  के  समक्ष
 दिया

 था
 कि

 न्हिटले  परिषद्‌  जायेगी ?  यदि  वह  बनायी  जानी  है  तो  पुराने  कौर  प्रचलित
 संघों  की  मान्यता  न  रहने  पर  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  कौन  करेगा  ?

 —  ————  कागा

 मूल  प्रकरण  में
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 fat  पो  घ०
 wa:  इस  विषय  पर  सक्रिय  विचार  हो  रहा  है  तौर  मान्यता  की

 शर्तों

 के  भी  नियम  होंगे  ।  जब  वह  हो  जायगा  तब  तत्कालीन  कुछ  संघों  से  उचित  मान्यता  ले  ली  जायगी  ।

 vat  राजेन्द्र  सिह  :  कुछ  संघों  से  मान्यता  वापस  ले  लेने  के  बाद  ये  संघ  उच्च  न्यायालय  में

 गये  और  न्यायालय  ने  मालिक  के  अर्थात  रेलवे  के  विरुद्ध  area  जारी  किया  है  ।  wa  इसका  क्या

 कारण  है  कि  जब  न्यायालय लेख  जारी  कर  चुका  है  तब  सरकार  उन  संघों
 को  जो

 काम
 कर

 wet  सामान्य  सुविधाएं  नहीं  दे  रही  है
 ?

 थी  गो०  qo  मुझे  किसी  उच्च  न्यायालय  से  कोई  लेख  प्राप्त  नहीं  हुमा  है
 ।

 ्र  राजेन्द्र  रेलवे  न  a  रेलवे  कर्मचारी  संघ  को  एक  नोटिस  देकर  उसकी  मान्यता

 छीन ली  थी  ।  तब  संघ  ने  एक  याचिका  देश  की  प्रौर  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय ने  रेलवे  के  आदेश

 के  विरुद्ध  लेख  जारी  किया  है  ।  उसके  बावजूद  सरकार  संघ  को  साधारण  रूप  से  काम  करने  के

 लिए  सामान्य  सुविधाएं  नहीं  दे  रही  है  ।

 महोदय :  माननी

 सदस्य  सीधे  सीधे  प्रद  पूछे

 ।

 माननीय  मंत्री  उत्तर

 दे

 चुक  है कि  उन्हें  ऐसी  कोई  नोटिस  या  लेख  प्राप्त  नहीं  gare  माननीय  सदस्य  कहते कहते हैं  कि  पूरव
 रेलवे  कर्मचारी संघ  के  संबंध  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  एक

 लेख
 जारी  किया  क्या

 माननीय  मंत्री  के  पास  वह  है  ?

 श्री  हो०  qo  पन्त  मुझे  उसके  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  सिली  है  ।

 fat  राजे  fag

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्रावइ्यक  हन  तो  में  उन्हें  बाद  में  बुलाऊंगा  |

 सेठ  गोबिन्द  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  बात  मालम है  कि  इस  प्रकार के  अनेक

 मजदूर  जिनमें  से  जबलपुर  के  सम्बन्ध  में  खुद  मेरा  तजुर्बा  इस  हड़ताल के  ATH  होने के

 बावजूद  प्रभी  तक  क: ए  इस  प्रकार  के
 देवासरोड

 के  कामों को को  जारी  was हुए  प्रौढ़  ऐसी  हालत  में

 क्या  सरकार  इस  बात  का  निर्णय  कर  लेगी  कि  जिन  मजदूर  संघों  ने  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  किसी  भी  रूप

 से  इस  हड़ताल  को  प्रोत्साहन दिया  उनको  हर्गिज  मान्यता  न  दी  जाय
 ?

 fat  साथ  पाई  :  म्रध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को  संघ  देशद्रोही  कामों  में  भाग  ले  रहे  हैं
 लगाने  की  भ्रामरी  नहीं  दी  जानी  चाहिए  |  सरकार  के  पास  एक  कानन  है  जो

 वह
 लाग

 कर  सकती  है प्र ौर  यह  देख  सकती है  कि  कोई  भी  उस प्रकार  की  कार्यवाहियों  में  भाग  न  ले  यहं

 दूसरी  बार  ऐसा  आरोप  किया
 जा

 रहा  है
 ।

 हम  धोखेबाजी
 का

 आरोप  सुनते  हुए  यहां  चुप  नहीं  बैठ
 सकते  |

 मध्यक  महोदय  :  वह  माननीय  सदस्य  ने  ही  शुरू  किया  है  ।  माननीय  सदस्य

 छुपना  जगह  बन  |  जब  एक  माननीय  सदस्य  भाषण  देने  गौर  सुझाव  देने  के  लिए  यह  waar  काम

 में  लाते  हैं  तो  कोई  दुसरा  माननीय  सदस्य  भी  यह  सुझाव  दे  सकता  है  कि  ऐसा  नहीं  जाना

 श्री  नाथ  पाई
 :  वह  सुझाव  दे  सकते  हैं  किन्तु  दोषारोप  नहीं  कर  सकते  |

 मूल  aa में
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 fama  महोदय  :  कोई  दोषारोप  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  के  कथनानुसार  कुछ  संघ

 देशद्रोही  कामों  में  लगे  हुए  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  दुनिया  के  सभी  आदमियों  के  लिए  जिम्मेदारी  नहीं

 उठा  सकता  |  इसलिए  मननीय  सदस्य  का  यह  सुझाव  है  कि  संघों  को  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  को  बहुत  सावधान  रहना  चाहिये  ।  एक  दुसरे  सदस्य  ने  यह  भी  क़हा  है  कि  उन्हें  मान्यता  दी

 जानी  चाहिये  ।  मैंने  इस  सदन  में  दोनों  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिए  झ्र नुम ति  दी  है  ।  फ़िर

 भी  यह  अआश्चयं  है  कि  माननीय  सदस्य  अरपना  दृष्टिकोण  तो  रखना  चाहते  हैं  किन्तु  उसी  विषय  में

 दुसरे  सदस्यों  को  अपन  दृष्टिकोण  नहीं  रखने  देते  ।

 श्री हेम  बरूआ  :  शिष्य  रन  के  हेतु  ।  आपने  यह  निर्देश  दिया  था  प्रदान  काल  में  भाषण

 नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  क्या आप  इ  स  आदाय  का  भी  निर्देश  देंगे  कि  देशद्रोह  दी  के  आरोप  किसी

 के  विरुद्ध  न  लगाये  जायें  ।

 fat  रघुनाथ  सिह  अध्यक्ष  के  निर्देश  पर  औचित्य  प्रश्न  कैसे  हो  सकता  है
 ?

 fat  रंगा  :  अरोप  लगाते  का  प्रदान  कहां  है  ?

 fara  महोदय  :  जब  श्री  नाथ  पाई  ने  बीच  में  हस्तक्षेप  तब  उन्होंने  कृ  कि  यह  एक

 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  तब  माननीय  गृहमंत्री  ने  बताया  कि  सरकार  शौर  मन तीय  गृहमंत्री  इस  विषय

 पर  ध्यान  दे  रह ेहैं  ।  इतने  से  श्री  नाथ  पाई  को  संतोष  नहीं  शौर  उन्होंने  कहा  कि  यही  एक  मांग

 है  जिससे  व्यक्तिगत  मामलों  की  भ्रांत  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  जाता  कौर  जब  यह  माग  बन्द

 कर  दिया  जाये  तो  फिर  क्या  किया  जाये  ।  इस  पर  दूसरे  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव  दिया  कि
 मान्यता

 देने  के  विषय  में  सरकार  को  जल्दबाजी  नहीं  करनी  चाहिये  ।  पहले  किसी  समय  माननीय  मंत्री  ने  कहा

 था  कि  हिंसात्मक  कार्यों  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  wera  समुदायों  को  मान्यता  नहीं  दी  जानी

 चाहिये  |  उन्होंने  इतना  ही  कहा  गौर  कुछ  नहीं  |  हम  बढ़ें  ।

 pat  ब्रज  राज  सिंह
 :  गृहमंत्री  ने

 भ्र भी  बताया
 कि  इस  विषय  पर  सक्रिय  विचार  हो  रहा  है  |

 यह  विचार  कब  तक  समाप्त  हो  जायेगा
 ?

 क्या  कोई  १  २  महीने या  २  कुछ

 सीमा  होगी  जिसके  भीतर  ही  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 श्री  गो०  qo  पन्त  मैं  निर्णय  में  देर  नहीं  लगाना  चाहता  |  किन्तु  मैं  ठीक  ठीक  तारीख

 नहीं  बता  सकता  कि  विचार  कब  समाप्त  हो  जायेगा  ।  जितनी  जल्दी  हो  सके  हम  सारा  मामला

 निबटाना  चाहते  हैं  ।

 ओ  त्यागी  :  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हुं  ।  विद्रोह कारी  जैसे  संगठनों  के

 बारे  में  सरकार  की  कया  स्पष्ट  नीति  उन्हें  मान्यता  दी  जाती  है  अथव  नहीं  ?  जब  मंत्री  महोदय  ने

 आदेश  दिया  भ्र  इन  संगठनों  की  मान्यता  वापिस  ले  तब  मुझे  विद्वत  है  कि  उन्होंने  काफी

 सोच  समझ  के  बाद  ही  sat  किया  होगा  ।  अरब  यह  क्या  बात  है  कि  इस  प्रशन  पर  फिर
 विचार

 कर रहे हैं  ।

 मी  Mo  qo  पत्त  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  मैं  इसी  खास  प्रश्न  पर  सक्रिय  कर  रहा

 हूं  ।

 पश् नी नाथ  पाई  :  गैर-कानूनी  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  मान्यता  वापिस  ले  ली

 गई  cand  काय  वाहियों
 के  कारण  नहीं  ।  इसका  भ्रमण  यह  होता  है  कि  हम  देशद्रोही  कार्यवाहियों

 °
 खतरनाक

 के  अपराधी हैं
 ।

 हमारा  समर्थन
 करें

 इस  तरह  के  qed  गम्भीर  कौर  न ल

 waist  में
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 दोषारोप  नहीं  किये  जाने  चाहियें  ।  श्राप  मूलभूत  बातें  नहीं  जानते  इसलिए  बाप  सुनें  ।  मान्यता

 किसी  देशद्रोही  कार्यवाही  के  कारण  वापिस  नहीं  ले  ली  गयी  थी  ।  उसका  कारण  यह  था  कि  वर्तमान

 विधि  के  अधीन  हड़ताल  गर-कानूनी  घोषित  कर  दी  गयी  थी  ।  गैर-कानूनी  होना  भ्र  देशद्रोह  ये

 दो  बिल्कुल  भिन्न  fret  बातें  हैं  प्रौढ़  श्री  त्यागी  जैसे  वरिष्ठ  सदस्य  को  यह  भ्रातृ  जानना  चाहियें

 )

 महोदय :  मैं  इस  विषय  पर  अधिक  चर्चा  की  भ्रतुमति  नहीं  दूंगा
 ।

 माननीय  सदस्य

 केवल  यही  देखना  चाहते  हैं  कि  इन  संघों  को  मान्यता  प्रदान  की  जायें  ।  माननीय  गृह  मंत्री  इस

 विषय  पर  विचार  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  वे  कहते  हैं  कि  यथाशीघ्र  वे  ऐसा  करेंगे  ।

 श्री  त्यागी :  मुझे  सन्देह  है  कि  उन्होंने  ऐसा  करने  का  वचन  नहीं  दिया  है  ।  वह  केवल  विचार

 कर  रहे हैं  क  के  ०  )

 go  पन्त
 :

 मैं  समझता  हुं  कि  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  उसमें  कोई  संदिग्धता नहीं  है  ।

 साधारणतया  मैं  संदिग्ध  वक्तव्य  देकर  सभा  के  किसी  दल  को  भ्रम  में  नहीं  डालना  चाहता  ।  मैंने

 यही  कहा  था  कि  सरकार  कौर  उसके  कमेंचारियों  के  सम्बन्ध के  सम्पूर्ण  प्रश्न  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 उन  शर्तों  का  wet  भी  शामिल  है  जिन  पर  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  ।  जब  इन  प्रश्नों  का

 निबटारा  हो  जायेगा  तब  हम  देखेंगे  कि  किन  मामलों  में  मान्यता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  में

 पहले भी  ag  बता  चुका  हुं  कि  यद्यपि  हम  मान्यता  वापिस  ले  लेने  का  आदेश  दे  रहे  हैं  फिर  भी  हम  यह

 देखेंगे  कि  परे  संव  किस  प्रकार  बर्ताव  करते  हैं  कौर  तब  हम  इस  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ।  इसलिये  मैंने

 उस  समय  जो  कुछ  कहा  थाः  जो  क्‌्छ च्  कहा  है  उसमें  कोई  saris  नहीं  है  )

 श्री  तंगामणि  ate  श्री  राजेन्द्र  सिह

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  तंगामणि  I

 fat  राजत  सिंह  :  हमें  कोई  अ्रपत्ति  नहीं  है

 taser  महोदय  :  मैंने  श्री  तंगामणि  को  पुकारा  है  ।

 oe नंद  मर्ज
 थी  सिह  :  *

 farm  महोदय  :  मैंने  उन्हें  शान्त  रहने  के  लिये  कहने  के  बाद  माननीय  सदस्य  द्वारा  कहा

 गया  एक  भी  दाब्द  इस  अ्रभिलेख  में  शामिल  न  किया  जाये  ।

 नद  मे  नक  ok
 fat  राजे  fag  :

 महोदय  :  शान्ति  ।  मैंने  उन्हें  बता  दिया  है  कि  यदि  जरूरी  gar  तो  मैं  उन्हें

 पुकारूंगा  |  माननीय  सदस्य  कभी  कनी  ही  यहां  भराते  हैं  ake  एक  ही  दिन  सभी  प्रश्न  पूछ  लेना  चाहते

 हैं  क्योंकि  वह  wea  दिन  अ्रनुवस्थित  रहते  हैं  ।  श्री  तंगदिली  ।

 fat  daria  :  कया  यह  सच  नहीं  कि  दूसरे  वेतन  ग्रा योग  की  सिफारिशों  के  नियम

 we  संकरों  पर  लागू  नहीं  होगा  at  वह  केवल  श्रसोसियेशनों  पर  ही  लागू  यदि  तो  कया

 नियम  ख  के  वे  उपबन्ध  जो  अब  संतों  पर  लागू  नहीं  होते  श्रसोसियेशनों  पर  भी  लागू  किये  जायेंगे  ?

 क्या  सरकार  मान्यता  वापिस  लेना  प्रारम्भ  करने  से  पहले  विभिन्न  संघों  को  दी  गयी  मान्यता  की

 adi में  कोई  परिवर्तन  करने  जा  रही  है  ?

 मूल  wast  में

 eee  महोदय  के  रादेश  से  यह  wer  निकाल  दिया  गय  |
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 थी  गो०  ब०  जैसाकि  मैंने  मान्यता  की  शर्तों  शौर  दक्ाश्रों
 का

 विषय

 धीन  है  ।  तब  इन  सभी  विधवा  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 TUM  महेन्द्र  प्रताप  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  |

 tama  सहोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  माननीय  सदस्य  जब

 चाहें  तब  उठ  कर  परन  पुछते हैं  ।  मैंने  और  सदन ने  काफी  बर्दास्त  किया
 है

 ।

 fos  महेन्द्र  प्रताप
 :

 मैं  केवल  एक  ही  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं
 ।

 )

 महोदय  :  में  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  |

 मद  नंद  ok  मूँद भद राजा  महेन्द्र  प्रताप

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  मेरे  न  बुलाने  तथा  उन्हें  यह  बताने  के  बावजूद  भी  कि  मैं

 उन्हें  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  भी  कहा  है  उसका  एक  शब्द

 भी  ग्र मि लेख  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  उनके  टिप्पण  afar  से  निकाल  दिये  जायेंगे  ।

 नीय  सदस्य  को  न  बोलने  के  लिए  मेरे  कहने  के  बावजूद  भी  यदि  वह  बोलते  जायें  यही  दंड  होगा  कि

 वहू  भाग  अधिकृत  श्रमिकों  में  नहीं  रहेगा  शौर  न  ही  वह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  किया  जायगा  ।

 वह  acd  मनमानी  नहीं  कर  सकते  |  यह  पहला  दंड  है  किन्तु  उसके  बाद  भी  वह  आग्रह  करते  हैं

 तो  मनन  दूसरे  दंड  के  बारे  में  सोचना  पड़ेगा  |

 नी  राजेन्द्र  सिह  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  परिपत्र  जारी  किया  है  कि  पदाधिकारी

 रेलवे  के  अन्य  सरकारी  सेवाओं  के  कर्मचारियों  की  नौकरी  की  हालत  के  बारे  में  संसद्‌-सदस्यों

 से  मिलजुल  नहीं  सकते  ?

 श्री  Mo  ब०  पन्त  यह  एक  सामान्य  नियम  है
 ।

 मैं  नहीं  जानता
 कि  इस  का  कोई

 परिपत्र  जारी  किया  गया  है  कि  सरकारी  कर्म चा  री  watt  बर्खास्त  या  wea  कोई

 त्मक  कार्यवाही  जो  नौकरी  के  मामलों  से  सम्बन्धित  के  बारे  में  संसद  के  माननीय  सदस्यों  को  कष्ट

 मैं  इस  वारे  में  बहुत  सहनशील  रहा हूं  कौर  मैंने  संसद  के  प्रत्येक  पत्र  का  उत्तर  दिया

 शौर  fray
 के  विरुद्ध  किया है

 ।
 मैं  समझता हुं

 कि  मुझे  वहू  बन्द  कर  देना  होगा  |

 tat  एंटनी  fact  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  ee

 सेठ  गोविन्द  दास

 सहोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  श्रम  सम्बन्धी  विषयों  में  कभी  दिलचस्पी  नहीं  ली  है

 वह  मुसे  wea  सदस्यों  को  अवसर  देने  दें  ।

 सेठ  Whe  दास :  मैं  उसके  बारे  में  हर  बात  जानता हूं  ।  मैंने  उसमें  भाग  लिया है  ।

 tat  स०  मो०  बनर्जी  :  जबलपुर  में  निमंत्रण  नहों है
 ।  मैं  arent  विश्वास  दिला

 सकता हुं
 |

 fae  महोदय :  जहां  तक  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  इस  सभा  में  कौन  क्या  है  इसका  निर्णय

 मुझे  करना
 है

 |  श्री
 wat

 पिल्ले  ।

 faa  cast  में

 न नप्यध्यक्ष के
 के  आदेश  से  यह  sar  निकाल  दिया  गया  ।
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 जी  carat  पिल्ले  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वह  शीघ्र  निर्णय  करना  चाहते  हैं  ौर

 निर्णय  में  देर  नहीं  होगी  ।  तो  जब  किन  कारणों  से  उनके  निर्णय  में  देर  हो  रही  है  क्योंकि  मान्यता

 वापिस  लेकर
 पांच  महीने  बीत  चुके  हैं  प्रौढ़  यदि  समय  पर  ही  उन्हें  फिर  मान्यता  प्रदान  नें  की  जायें  तो

 इनमें  से  afar  aa  मर  जायेंगे  क्योंकि  अनेक  संघों  के  विधान  में  यह  उपबन्ध  है  कि  महीने

 अन्दर  उनका  नवीकरण  न  होने  पर  सदस्यता  समाप्त  हो  जाती है  ।

 fa  गो  पन्त  :  सभी  संघों  से  मान्यता  वापिस  नहीं  ले  ली  गई  है  ।  हरनेक  संघ  राज  भी

 हैं  ।
 कौर  काम  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  पांच  या  चार  या  तीन  महीनें  का  प्रश्न  इस  रन  पर  सक्रिय

 विचार  किया  ज़ा  रहा  है
 ।

 माननीय  सदस्य  मेरे  इस  कथन  के  लिये  मुझे  क्षमा  करेंगे  कि  इन  मामलों  की

 उलझनें  शर  परिणाम  को  वह  पूरी  तरह  नहीं  समझ  रहे  हैं  ।

 जीस स०  मो०  बनो  :  मान्यता  वापिस  ले  लेने  से  संघ  के  विभिन्न  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत

 की प्रणाली या  माहवार  बैठकें  भी  बंद  हो  गयी  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  जब  तक  न्हिटले

 ्  का  विधान  अंतिम  रूप  से  तैयार  नहीं  हो  क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेंगी
 कि  प्रतिनिधियों के  साथ  बातचीत  की  जानी  चाहिये  अथवा  नहीं  ताकि  मान्यता के  बिना भी  इकट्ठी

 पर  यथोचित  चर्चा  की  जा  सके
 ?

 श्री  Wo
 पन्त  :  उन  संघों  के  सम्बन्ध  में  जिनकी  मान्यता  वापिस  ले  ली  गयी  है  या  जि

 भी  मान्यता  प्राप्त  है  उनके  सम्बन्ध  में
 ?

 पक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  सुझाव  दे  रहे  हैं  ।  वह  अस्थायी  मान्यता  चाहते
 जब  तक

 कि
 अन्तिम  मान्यता  नहीं  दी  जाती  ।  बात  यह  है  कि  जिन  संघों  को  भी  भी  मान्यता  प्राप्त है

 कर  सकते हैं
 ।

 लेकिन  उनका  सुझाव  है  कि  जब  तक  अन्तिम  मान्यता  नहीं
 दी

 जाती
 तब

 तक  उन  संघों

 को  जिन्हें  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  या  जिनकी  मान्यता  वापिस  ले  ली  गयी  संघ  की  परोसे  काम  करने

 गी  अनुमति
 दी

 जानी  चाहिये  |  इसका  ae  यह  है  कि  तुरन्त  वह  नियम  निलंबित कर  दिया  जाये

 झर  उन  लोगों  को  बातचीत  करने  दिया  जाये  ।

 ची  ra  पाई :  वह  एक  मार्ग है  ।

 6.1]  गोज  ब०  पन्त  वह  मान्यता  वापिस  ले  लेने  की  कल्पना  से  संगत  नहीं  होगा
 ?

 as  गोविन्द  दास :  में  यह  पछना  चाहता  था  कि

 paera सटो  यय  :  जिन  शब्दों
 का  गलत  eh  समझा  ऐसे  दादों  के  प्रयोग

 से  कोई  लाभ

 नहीं  ।
 अन्य  शब्दों  का  प्रयोग  करके  भी  वह  उतनी  ही  जोरदार  बात  कह  सकते  हैं  ।

 सेठ
 गोविन्द

 दास  :  मैँ  यह
 पूछना  चाहता  था  कि  जब

 इस  प्रकार
 के  मज़दूर  संघों  की

 मान्यता

 बहुत  सोच-विचार  के  बाद  wat  गई  ह  art  जब  मैं  रखने  व्यक्तिगत  चके  के  आघार  पर  भी

 ag  सकता  हूँ  कि  कभी  तक  इस  प्रकार  के  मज़दूर  संघों  का  वही  रवैया  जो  कि  स्ट्राइक  के  समय

 तब  इस
 मान्यता  के  विषय  पर  फिर  से  विचार  करने

 की
 झा वक् यकता  कयों  पड़ी  गई  है

 |

 Tae  महोदय
 :

 ये  दोनों  ओर  के  सुझाव  हैं  ।  जब  कभी  माननीय  मंत्री  निर्णय  करें  ग्रोवर  सभा

 यह  कहने  का  अवसर  चाहे
 कि  निर्णय  ठीक  नहीं

 है
 कौर  कोई  मान्यता  नहीं

 दी
 जानी  चाहिये  तब  मैं  सेठ

 गोविंद  दास
 को

 बुलाऊंगा  और  वे  वैसा  कह  सकते  हैं
 ।

 दूसरे  लोग  जो  संतुष्ट न  उन्हें  भी  मैं  अवसर

 दंगा  ।  प्रदान  ।
 a  —

 धन  जी  में
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 कोई  aa  वाद-विवाद  से  निकाल  देने  को  प्रकिया  के  art  में

 बज
 राज  सिह

 :
 पहले  एक  दिन  श्र  राज  भी  श्राप  ने  यह  कहा  था  कि  राजा  महेन्दर  प्रताप

 ने  जो  कुछ  कहा  उसमें  से  एक  भी  शब्द  समाचार  पत्रों  में
 प्रकाशित  नहीं  जायेगा मैं

 केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  यह  नियमों  की  एक  व्याख्या  ड्राप  नियमों
 के

 ada  करने  के  बारे  में  विभिन्न  दलों  की  राय  ले  लें  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मैंने  नियमों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  है
 ।

 कोई
 भी

 असंसदीय  बात

 विवाद  से  निकाल  दी  जा  सकती  है  ।  यह  तो  एक  बात  हुई  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  कोई  भी  माननीय

 सदस्य  बिना  मेरी  अर्थात  जब  तक  मैं  उन्हें
 न

 पुकारूं  तब  तक  बोल  नहीं  सकते  या  प्रदान  नहीं

 पूछ  सकते  ।  फिर  भी  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  न  रुके  गौर  अपनी  बात  कहते  जायें  तो  क्या  मैं  उन्हे  वैसा

 करने  दूं  इसके  सिवा  कि  मैं  यह  area  दूं  कि  वह  अंदा  अभिलेख  में  शामिल
 न

 किया
 कौर  दूसरा

 कौनसा  रास्ता  मेरे  लिये  है  ?  यदि  कोई  सदस्य  बातें  करते  हैं  तो  मैं  उनकी  बातें  निकाल
 दे

 सकता  हूं  ।  उल्लिखित  माननीय  सदस्य  की  बातें  असंगत  हैं  क्योंकि  मैंने  उन्हें  पुकारा  नहीं  था  इसलिये

 मैंने यह  area  दिया  कि  उनका  कथन  अ्रभिलेख  का  war  नहीं  रहेगा  ।  अन्यथा  मैं  नहीं  समझता  कि

 सदन  में  व्यवस्था  किस  प्रकार  कायम  रखी  जाये  ।  माननीय  सदस्य  इस  पर  विचार  करें  ।  जहां  कोई

 नियम  न  उसके  लिये  प्रक्रिया  नियम  के  अन्त  में  एक  नियम  है  कि  मैं  शांति  बनाये  रखूं
 ।

 में

 नीय  सदस्य  श्री  ब्रज  राज  सिंह  के  प्रदान  का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 यदि  वह  मुझे  बतायें  कि  शौर  किस

 तरह  काम  तो  मुझे  वैसा  करने  में  ग्रा पत्ति  नहीं  है  ।  मुझे  ऐसा  करने  में  बड़ा  कष्ट  होता  है  ।

 श्री  सात  पाई
 :

 राजा  महेन्द्र  प्रताप  कुछ  कम  सुनते  ee  इसलिय ेवे  बोलते  जाते  हैं  ।  जब

 तक  कोई  उन्हें  बताता  नहीं  तब  तक  वे  बोलते  जाते  हैं  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता है  वह  उन

 सदस्यों  में  से  एक  हैं  जिनका  सब  से  भ्रच्छा बर्ताव  है  ।

 सहोदर
 :

 मुझे  उनसे  कोई  शिकायत  नही  व्यक्तिगत रूप  से  मैं  उनका  सम्मान

 करता हूं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  देखा  है  कि  ag  किस  प्रकार  बीच  में  हस्तक्षेप  करते  हैं  ।  क्या  इस  प्रकार

 बीच  में  टोकना  ठीक  है  ?

 श्री  हेम  औचित्य  प्रदान  के  श्रीमन्‌  ।  प्रा पने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  असंसदीय  बातें

 सभा  की  कार्यवाही से  निकाल  दी  जायेंगी
 |  यह  एक  बात  है

 ।
 लेकिन  कई  बार  ऐसा  sar  है  कि  ऐसे

 निकाल  देने  के  बारे  में  जिन्हें  आपने  असंसदीय  समझा  झादेदा  आपने  अपने  चेम्बर से

 शर  न  कि  सदन  जारी  किये  |

 para  चूंकि  arg  ने  यह  बात  उठायी  है  में  यह  बता  दूं  कि  जो  प्रक्रिया  झ्र पना यी  जाती

 है  वह  यह  है
 :

 मैं  सामान्यतया सदन  में  जो  निकालना  होता  है  निकाल  देता  हूं  ।  सदन  में  जो  कुछ

 निकाल दिया  जाता  है  वह  माननीय  सदस्यों
 को  मालूम  हो  जाता है  ।  किन्तु  कुछ  दूसरे  लोग  भी

 सभापति  पद  ग्रहण  करते  जेसे  उपाध्यक्ष  या  भ्र  कोई  ।  बाद  कार्यवाही  का  विवरण  मेरे  पास

 भेजा  जाता  है
 ।

 नियमों  के  मुझे  उसमें  से  कोई  अंश  निकाल  देने  का  अधिकार  होता है  ।  जब

 कभी  मैं  अपने  चेम्बर  में  कोई  वंश  निकाल  देता  हूं
 तो  निकाल

 दिया  गया  अंश  तुरन्त  नोटिस  अाफिस  में
 रखवा  देता  हूं  श्र  यदि  संबंधित  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  वह  भाग  नहीं  निका ना  जाना  चाहियें

 तो  में
 उस

 पर  विचार  करता  हूं  ।  भविष्य  में  यदि  मुझे  कोई  प्रश  अपने  चेम्बर  में  हा  निकाल  देने  की

 जरूरत  होगी  तो  माननीय  सदस्य  को  बुलवा  am  a  उन्हें  बता  दूंगा
 कि

 में  प्रमुख  ser
 ee  ee  था  नत  आल
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 f श  काल  देना  चाहता हूं  ।  यदि  हम  संतुष्ट हो  जायें  तो  में  करूंगा  wl तक  हम  यह  प्रथा  अपनाते

 रहे  हैं  कि  जो  भ्रंश  निकाला  गया  हो  उसकी  एक  प्रति  नोटिस  झ्राफ़िस  में  रख  दी  जाती है  ।  इसके

 झागे  aa  मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  किये  बिना  कोई  अंश  नहीं  निकाल  दूंगा
 जब  तक  वह

 बिलकुल  ही  श्रसंसदीय
 न  हो  ।

 इसके  बाद  भी  मैँ  उन्हे
 भ्र वसर  दूंगा  ।  उन्हें  कोई  शिकायत  कयों  रहे  ?

 श्री हेम  बरूभ्ना : पहले एक बार . . . . पहले  एक  बार  .  .  .

 महोदय
 :

 पहले  की  बातें  कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  |  इसके  बाद  मैं  ऐसा  ही  करूंगा
 ।

 श्री अज  राज  ५  समाचार  पत्रों  को  रादेश  दिया  था  कि  वे  कुछ  न  प्रकाशित  करें  ।

 कया  यह  संभव  नहीं  होगा  कि  ay  केवल  कह  दें  प्रौढ़  समाचार  पत्र  झपने  अप  ही  देख  at
 कि

 उसे

 प्रकाशित  करना  ठीक  है  या  नहीं  ?

 freq  महोदय  :  बिल्कुल  नहीं  ।  तब  तो मेरे  द्वारा  कोई  अंदा  निकाल  देने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।

 यहां  यह  देखना  मेरा  काम  है  कि  सभा  की  कार्यवाही  श्राभिलेख  में  शामिल  हो  ।  यह  कोई  सार्वजनिक

 सभा  नहीं  है  जिसके  बारे  में  कोई  समाचार  प्रकाशित  करना  समाचार  पत्रों  की  इच्छा  पर  निर्भर  होता

 है  ।  इस  सदन  की  कार्यवाही के  तौर  पर  मैँ  समाचार  पत्रों  को  वे  सरद  जो  निकाल  दिये  गये  प्रकाशित

 करने  की  अनुमति नहीं  दूंगा  ।  यदि
 मैं

 कोई  wer  निकाल  दूं
 तो

 क्या  यह  ठीक  है
 कि

 वे
 उसे  प्रकाशित

 करें
 मैं  किसी  माननीय  सदस्य  से  कहता  हुं  कि  वे

 न
 बोलें  ate  फिर  भी  वे  बोलते  रहते  हैं  तो  फिर  मेरा

 कोई  नियंत्रण ही  नहीं  है  ।  दूसरा  रास्ता  यह  है  कि  मैं  उन्हे  सदन  से  चले  जाने  के  लिये  कहूं
 ।

 वह
 तो  अंतिम

 रास्ता  इस  बीच  यदि  वे  बोलते  रहते  हैं  att  वह  चीज  भ्र भि लेख  में  शामिल  हो  जाती है  तो  उन्हे

 चुप  करने  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ।  इसलिये यही  ठीक  रास्ता  में  उऩ्हें कोई  बहुत

 अधिक  दण्ड  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  अगला  नरन  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारियों  के  वेतन-क्रमों  का  पुनरीक्षण

 +

 |  श्री  स०  Alo  बचों  :

 श्रोतों  इला  पालन  वरी
 :

 श्री  उत्पात  wat  खां शन

 क्या  गए-काले
 मंत्री  यह  बीतने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार
 ने

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारियों  के

 कर्मों

 के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी  एक  प्रस्थापना  राज्य  सरकारों  उनके  विचार  जानने  के  भेजी

 ह  }

 यदि  तो
 उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 (7)  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  के  कया  विचार  प्राप्त  हुये  हैं  ?

 मंत्री  गो०  To  :  हां  ।

 भारत  सरकार
 इस

 विषय  पर  प्रभी  राज्य  सरकारों  के  साथ  पत्र  व्यवहार  कर  रही  है
 ।

 नान

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  स०  मा०
 में  जानना  चाहता  g  कि

 निर्देश  पद  क्या  इस  प्रयोजन  के
 लिये

 कोई  समिति  नियुक्त की  गई  है  mea  केन्द्रीय  क्या  सरकार  राज्य  क्या  सरकारों की  सिफारिश  के

 अनुसार  काम  करेगी  ?

 भी  गो०  पन्त
 :  यह  प्रस्थापना  कुछ  समय

 से
 केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  है

 |
 जहां  तक  मुझे

 बाद  में  समझता  हूं  कि

 रमानाथ  राजद  ee  afaat rarrart  दे  rarqTatte mas a  कप  मे  ताकि  लिया
 इस

 प्रश्न  पर  पूरे  विचार
 के

 बाद  कौर  केन्द्रीय  पवार  के  सम्बन्ध  में  वेतन  आयोग
 की  सिफारि  दो  पर

 भी  चित्रा क  लि  है  र  करने  के  वित्त  मंत्रालय  तथा  अन्य  मंत्रालयों  ने  एक  प्रस्थापना  तयार  की  है  |  यहं

 प्रस्थापना  राज्यों  को  वीणा  राध  भेज  दी  गयी  है  ।  उनकी  शय  मालूम  होने  के  बाद  ही  कोई  निर्णय

 किया  जायगा  ।

 विदवर्विद्या लयों  मं  शिक्षा  का  साइट्स

 (  ott  सकत  sara

 |  श्री  रास  कृष्ण  गीत *  GSXR
 पंडित  दवा  ato  तिदारी

 श्री  To  चं०  दार्मा

 क्या  शिक्षा  AAT  २६  १९६०  के  तारांकित  wea  बा  OG अ  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  विश्वविद्यालयों  में  भारतीय  भाषाओं  को  किस  ae  तक  का  माध्यम  बनाया  जा

 सरकता  है  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  जो  कार्यकारी दल

 नियुक्त  किया  गया  था  क्या  उसने  अपना  कार्य  समाप्त कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसकी  रिपोर्टे  का  सारांश  सभा-पटल  पर  रखा  जयेगा  ;  कौर

 उन  सिफारिशों पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है
 ?

 TATATT  मंत्री  कहा  ला०  श्रीमाली  )  हा ं।

 ate  विश्वविद्यालयों  में  दिक्षा  के  माध्यम के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  कार्यकारी  दल

 की  रिपोर्ट  पर  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  अपनी  ३०  कौर ३१  दिसम्बर  PE Ko  को  होनें  वाली

 बठक  में  विचार  करेगा  तथा  उसके  बाद  ही  आयोग  विभिन्न  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  करेगा  ।

 विद्यालय  अनुदान  योग  द्वारा  रिपोर्ट  पर  विचार  होने  के  ्  उसकी  प्रति
 पुस्तकालय

 में  रख  दी

 जायेंगी  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  इस  कार्यकारी  दल  ने  जो  सिफारिशें  की  उन  के  बारे  में  विद वविद्यालय

 अनुदान  प्रयोग  जो  निर्णय  करेगा  वह  अन्तिम  होगा  या  उस  पर  फिर  मंत्रालय  विचार  करेगा  भर

 तब  वह  कार्यान्वित किया  जायगा  ?

 डा०  क्या  ला०  श्रीमाली
 :  यह  किंग  ग्रुप  युनिवर्स्टी  ग्रांट्स  कमिशन  ने  नियुक्त  किया  था

 इसलिए  उसी  का  जो  कुछ  निर्णय  अ्रन्तिम होगा  ।  लेकिन  जहां  तक  नीति का  सम्बन्ध

 भारत  सरकार  की  नीति  का  सम्बन्ध  उसको  मैँ  कितनी  ही  बार  इस  हाउस  में  स्पष्ट  कर  चुका  हुं
 mre

 कह  चुका  हूं  कि  भाषा  का  माध्यम  प्रान्तीय  भाषाएं  या  प्रादेशिक  भाषायें  होनी  चाहियें  कौर  हमारी

 मह  कोशिश  होनी  चाहिये  कि  जितनी  जल्‍दी  हो  सके  उस  को  कार्यान्वित  किया  जाय

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 श्री  भक्त  कुछ  समय  पहले  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  ग्रेजी  की  जो

 प्रसिद्ध  पुस्तकें
 उनका

 हिन्दी  में  प्रभुपाद  करने  की  व्यवस्था  की  जायगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 प्रभी  तक  इस  दिया  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 डा०  Blo  लाभ
 इस  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  पुस्तकों  का  प्रनुवाद भ्  होता  शुरू  हो

 गया  है  पौर  एक  पुस्तक  निकल  भी  गई  है  ।  सब  यनिवर्स्टीज़  राज्य  सरकारों  को  हमने

 लिख  दिया  है  कि  वे  wat  ard  यूनिट्स  कायम  उस  का  पूरा  खर्चा  भारत  सरकार  इन

 पुस्तकों का  ट्रांसलेशन  गौर  उनको  हिन्दी  में  लिखवाने का  ।

 शी  बजाज सिंह  :  खान ए  प्वाइंट  ATH  काडर
 माननीय  मंत्री

 जो
 ने  कहा ह

 कि

 चूंकि यह  कार्यकारी  दल  यूनिवर्स्टी  ग्रांट्स  कमिशन  ने  मुक़र्रर  किया  था  इसलिये  इसकी  रिपोर्ट  पर

 facia  सका  सिया  afraret  wise  PETE Vara  को  हो  है  सरकार या  इस  सदन  को  नहीं है  ।

 चूंकि  इस  कार्यकारी दल  की  जो  टीसें  रेफरेंस  वे  इतनी  महत्वपूर्ण  उनसे  सारे  देश  की

 नीति का  सम्बन्ध  में  कप  के  द्वारा  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मिनिस्टर  साहब  को  यह  कहने

 का  अधिकार  है  कि  जो  नीति  होगी  उस  को  यह  एक  कार्यकारी  दल  ही  निश्चित  कर  देगा  या

 वर्तनी  ग्रांट्स  कमिशन  ही  निश्चित  कर  देगा  तौर  सरकार  को  या  इस  सदन  को  कोई  अधिकार  नहीं

 होगा ?  यह  जो  भाषा  का  माध्यम  निर्धारित  करने  का  सवाल  है  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  शौर

 यह  निर्घारित  नीति  के  श्रतुसार  हीਂ  तय  होनी  चाहिए  |

 कप्रिय  महोदय  :  में  इसे  मानूंगा  ।

 डा०  का०  ला  श्रीमाली  :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  उत्तर  को  ठीक  तरह  से  नहीं

 समझा  है  ।  संतरे  यह  कहा  था  कि  यट  कार्यदल  विश्वविद्यालय  प्रदान  आयोग  दारा  नियुक्त  किया

 गया  इसलिये  इस  बारे  में  केवल  वह  आयोग  ही  निर्णय  कर  सकता  है  ।  यह  समिति  सरकार  द्वारा

 नियत  नहीं  की  गई  है  ।  जहां  तक  सरकारी  नीति  का  सम्बन्ध  उस  के  बारे  में  हम  कई  बार  घोषणा

 कर  चके  यंह  सभा  में  भी  मेँ  कई  बार  घोषित  करं  चुका  हूं  कि  सरकारी  नीति  यही  है  कि  प्रादेशिक

 भाषाओं  को  ही  दिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  अपनाया  जाये  नौ  इस  सम्बन्ध  में  हर  संभव  यत्न

 किय  जायें  मं  एक  सदस्य  के  उत्तर  में  भी  बताया  है  कि  हम  ने  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  प्रारम्भ  भी

 कर  दी  ।  हम  प्रामाणिक  किताबों  के  हिन्दी  में  weave  करने  के  विश्वविद्यालय  waar

 आयोग  राज्य  सरकारों  को  श्रमदान  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  सदस्य  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  क्या  विश्व  विद्यालय अनुदान  आयोग

 को  इस  बात  का  निर्णय  करने  का  अघिकार  है  कि  किस-किस  भाषा  को  जाये  कौर

 किस  को  छोड़  दिया  जाये  प्रौढ़  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  उन्होंने  सरकारी  नीति  घोषित

 कर  दी  है  |  विश्वविद्यालय श्रमदान  wat  ने  उस  सरकारी  नीति  को  अ्रंपनाने  की  बजाय  एक  समिति

 नियुक्त  कर  दी  है  कौर  माननीय  मंत्री  का  सभा  में  यह  है  कि  विश्वविद्यालय  waar  आयोग

 ही  इस  बारे  में  निर्णय  करेगा  |  परन्तु  माननीय  सदस्य  का  प्रशन  यह
 है  कि  क्या  विश्वविद्यालय  अन दान

 आयोग  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  वह  सरकार  की  इस  घोषित  नीति  को  देखते  हुए  भी  इसके

 क्या बारे  में  विचार  करने  के  लिये  अपनी  ae  से  एक  अलग  समिति  नियुक्त  करे  ।

 इस  वारे  में  झ्र पनी  झ्रोर  से  कोई  निर्णय कर  सकता  है  ?

 डा०  का०  ला  श्रीमाली  :  यदि  विश्वविद्यालय  अनुदान  अयाग  सरकारी  नीति  को  नहीं

 अपनाता  तो  सरकार  ग्रा योग  को  निदेश  भेज  सकती  परन्तु  yar  तक  वह  मौका  नहीं  पराया  है
 ।  इस

 रिपोर्ट  पर  yy ————  arate  को  विचार  करना  है

 ।

 विचार  करने  के  बाद
 ही

 कोई
 ट का्येवाही  की  जा

 ब»  ee  ह ि

 wast  में

 1585  (Ai)
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 सकेगी  |  कभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  म्यार  में  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  दोनों  ही  इस
 नीति

 से  सहमत  हैं  कि  दिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  हिन्दी  शर  प्रादेशिक  भाषाओं  को  अपनाया  जाये
 ।

 पत्नी  ब्रज राज  सिह
 :

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जब  भारत  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  एक  घोषित

 नीति  है  तो  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अघिकार  है  कि  वह  इस

 बारे  में  विचार  करने  के  लिये  एक  अलग  समिति  नियुक्त  कर  के  सरकारी  नीति  के  विरुद्ध
 ATT

 sat  fr  दे  सकता  है  ?

 महोदय  :  यह  प्रश्न  ब  यहां  उत्पन्न  नहीं  होता  |  जब  आयोग  उस  समिति  से

 सिफ़ारिश  प्राप्त  कर  लेगा  भर  मंत्रालय  इन  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में

 अनुमति  मांगेगा  उस
 समय

 हम  इस  बारे  में  विचार  कर  लेंगे
 कि

 क्या  उन्हें  कार्यात्वित  करना
 शक्ति

 परस्तार  है  या  शक्ति  के  इन्दर  है  ।

 हवा  ना०  तिवारी  :  २९  श्रंगार  को  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री 7

 ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  कुछ  एक  विश्वविद्यालयों जैसे  कि  बिहार  विश्वविद्यालय  में  प्रादेशिक

 भाषा  को  नपना  भी  लिया  गया  तो  उन  विश्वविद्यालयों  का  अनुभव  क्या  है
 ?

 का
 ०

 ला  श्रीमाली  :  मुझे  तो  यही  ज्ञात  gars  fe  उन  विश्वविद्यालयों  को
 इस  संबंध

 में  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  का  सामना  नहीं  करना  पड़ा  है  ।

 श्री  च०  का०  भट्टा चा यें  :
 माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया है  कि  विश्वविद्यालयों  में  माध्यम के

 रूप  में  प्रादेशिक
 को

 अपनाने  की  नीति  के  अनुसरण  में  प्रामाणिक  पुस्तकों
 को  हिन्दी में

 अनुवाद  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  न्य  प्रादेशिक  भाषाओं में  भी  उन  के

 अनुवाद किये  जा  रहे  हैं  ?

 का०  ato
 श्रीमाली

 :
 हां  ।  इस  कार्य  दल  की  रिपोर्ट  झा  जाने  के  बाद  इस  बात  पर

 भी  विचार  किया  जायेगा  |  जहां  तक  हिन्दी का  सम्बन्ध  क्योंकि  इस  बारे  में  हमारी  सीधी

 दारी  इसीलिये  हम  ने  इस  बारे  में
 तो

 कार्यवाही  शुरू  कर  दी  वह  रिपोर्ट  प्राप्त  होते  ही  अन्य

 प्रादेशिक  भाषाओं  के  सम्बन्ध  में  भी  श्रावक  कार्यवाही
 की

 जायेगी  ।

 fat  दी०  चल  फार्मा  :  पंजाब  में  विश्वविद्यालय  के  स्तर  पर  पंजाबी  को  दिक्षा  के  माध्यम

 के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  के  लिये  पंजाबी  भाषा  का  विकास  करने  के  लिये  एक  पंजाबी  विश्वविद्यालय

 स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  अरन्य  प्रान्तों  में  भी  प्रादेशिक  भाषाओं  के  विकास  के  लिये  इसी  प्रकार

 के  कार्य  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 का ०  ला०  श्री नाली  :  यह  एक  काल्पनिक  प्रश्न है  ।

 मा ०  to
 अणे

 :
 माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  इस  समय  हिन्दी  में  अनुवाद  किये

 जा  रहे  हैं
 प्रो

 कार्यदल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  पर
 धर्न्य

 भाषाओं  में  भी  अनुवाद  कायें  प्रारम्भ  कर

 दिया  जायेगा  ।  कया  अन्य  भाषाओं  को  पुस्तकें  हिन्दी  में  श्रतुदित  पुस्तकों  के  अनुवाद  होंगे  या  कि

 वे
 सीध  ही  प्रंप्रेज़ी  से  उन  भाषाओं  में  अनुवाद  किये  जायेंगे  ?

 का०  लाग  श्रीमाली  :  जैसा  भी  सुविधाजनक  हो  सका  |

 महोदय
 :

 कया  माननीय  मंत्री  यह  बता  सकते  हैं  कि  कार्यदल  की  रिपोर्ट  कब  तक

 जायेगी  ?
 कया  उन्हें  इस  बात  का  कोई  अनुमान  है

 ?
 ee  आणक

 ह
 a  आसव

 मूल  att  में
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 flo  का
 ०

 ला०
 श्रीमाली

 :
 दल  ने  अ्रपनी  रिपोर्ट  विश्वविद्यालय  प्  आयोग  के  पास  भेज

 दी  है  कौर  आयोग  उस  पर  विचार  कर  रहा  है  |

 पुष्य  महोदय  :  प्रयोग  इस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  कर  लेगा
 ?

 का०  Ato  श्रीमाली  :  ३०  कौर ३१  १९६०  को  एक  बैठक  होने
 वाली

 है  ।  जब  तक  उस  पर  विचार  न  कर  वह  निर्णय  नहीं  बता  सकता  |

 fora  महोदय  :  तो  फिर  माननीय  मंत्री  इस  निर्णय  को  सभा-पटल पर  रख  दें  ।  तो  में  इस

 बारे  में  चर्चा  के  लिये  फिर  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 राष्ट्रीय  च्  योजना

 +.

 पे  Figy 2,
 J  श्री

 स०  चल  सामन्त  :

 st  सुबोध  सदा  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ofa  बंगाल  के  कोयला-क्षेत्र  की  संस्थाओं  में  राष्ट्रीय

 अनुशासन योजना  चाल  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसे  कब  चालू  किया  गया  था  ;

 कोयला  खनिकों  के  कितने  बच्चों  को  नेतृत्व  श्र  श्रनुशासन  का  प्रशिक्षण  दिया  गया

 बच्चों  की  वर्दियों  का  aa  कौन  उठाता  है  ;

 क्या  इस  योजना  को  पर्चम  बंगाल  दौर  बिहार  के  अन्य  कोयला  क्षेत्रों  में  भी  वाल

 किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  कब  से  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  यह  योजना  पश्चिमी  बंगाल  के  कोयला

 क्षेत्रों  में
 ७

 संस्थाओं  में  लागू
 की

 जा  चुकी  है  ।

 छः  स्कूलों  में  यह  PME  में  सनौर  एक  में  हाल  ही  में  लाग  की  गई  है  |

 €००  |

 यह  खर्चे  कोयला  खान  कल्याण  धनबाद  द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  है  ।

 पंचमी  हां  ।

 बिहार--शिरडी  विचाराधीन  है  ।

 १९६१  तक

 शी  स०  चं०  सामन्त  :
 क्या

 इन  संस्थाओं को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विकल्प  प्राप्त  है  कि

 वे  राष्ट्रीय  कसन दास्य  योजना  पर  बालचर  प्रशिक्षण  में  से  किसी  भी  योजना  को  अपना  सकते  हैं  ?

 डा०  का ०  ला०

 भीमा ली
 :

 जी  हां
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पंडित  सुनिश्चत  दस  उपाध्याय  :  कया  यह  योजना  केवल  कोयला  खान  क्षेत्रों  तक  ही

 सीमित
 है

 या  कि  इसे
 अरन्य

 क्षेत्रों  में  भी
 लागू

 किया  जायेगा  !

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  जी  नहीं  ।  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  कोयला  खान  क्षेत्रों  से ह  ।

 अरब  इस  योजना  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  लागू  किया  जा  रहा है
 ।

 श्री  भक्त  जीवन  में  जानना  चाहता हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने
 क्या  इसको  कोल

 फील्ड्स  में  ही  ल।गू  करने  को  कहा है  या  उसने  इस  तरह  की  भी  कोई  प्राय ना  की  हैं  कि  इसको

 झौर  स्कूलों  में  भी  लागू  किया  जाए  कौर  यदि  की  तो  उसके  लिए  क्या  सहायता  की  जा  रही है
 ?

 डा०  फ्लोर  ला०  वहां  तो  कौर  स्कूलों  में  भी  चल  रहीं  लेकिन  ae  प्रदान  तो  केवल

 इस  कोल  माइन्स  एरिया  का  था  कौर  इस  में  जो  कोल  माइन्स  वेलफेयर  कमिरुनप  हैं  उन्होंने  खास

 तौर  पर  दरख़ास्त  की  थी  इस  लिये  इस  को  वहां  भी  लागू  किया  जायेगा  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 धुले  कोयल  का  उत्पादन

 1७४८,  aft  प्र०  गे  देव :  क्या  खान  श्र
 इंजन  मंत्री  Rv  १९६०  के

 अतारांकित  प्रशन  ७३०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  कोयला  साफ  करने  के  ने  में  अब  तक  कुल  कितना

 कोयला  साफ  किया  कौर

 शब  इसका  कया  उपयोग  किया  जा रहा है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 (#)  ३०  RERO  तक

 ८,७५०  रुपये  |

 घुला  हुजरा  कोयला  बरकार  श्र  देश  रगड़  के  बिना  धुले  कोयले  में  मिला  दिया  जाता  है

 ait  दुर्गापुर  इस्पात  परियोजना  की  कोक  भट्ठी  में  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 दस्तर  नियम

 att  faararen  शुक्ल
 1७४५३  शी  हेम  राज

 क्या  गृह-कायें  मंत्री  २९  RELo  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १६६३  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दस्तर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाये  जाने  वाले  वस्त्र  fran  के  बारे  में  किन-किन

 राज्यों  ने  प्रमी  तक  झपने  विचार  नहीं  भेजे  कौर

 (4)  पूजन  नियमों  के  कब  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कायें  मंत्री  गो०  ब०  :
 गुजरात  मद्रास  सरकारों  से  रखी  तक  उत्तर

 प्राप्त नहीं  हुए  हैं  ।

 सग  दया शस्त्र  नियम  बनाने का  कार्य  प्रारम्भ  mN™N  इन  गया  परन्तु  उन्हें  अ्रस्तिम  रूप  से

 तैयार  करने  में  कुछ  समय  लग  जायेगा  |

 इस्पात  संयंत्रों  फा  प्रबन्ध

 PHONY.  श्री  मुरारका  :  कया  खान  प्रौढ़  इंजन  मंत्री  ३  ERO  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  इतने  की
 कप  करेंगे

 कि  :

 क्या  ब्रिटिश  ate  रूसी  विशेषज्ञों  के  दलों  जो  दुर्गापुर  कौर

 भिलाई  के  इस्पात  संयंत्रों  में  कार्य-व्यवस्था  कौर  प्रबन्ध  की  जांच  कर  रहें  अपनी  अन्तिम  सीमा  रियों

 देदी  ;

 यदि  तो  संयंत्रों  की  वर्तमान  प्रबन्ध  व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  उन्हों ने

 क्या  मुख्य  सिफारिशें की  हैं  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  हिलोर  it  जो

 रूरकेला  गया  ने  प्रभी  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  ब्रिटिश  दल  ने  दुर्गापुर  के  सम्बन्ध

 में  अपनी  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  भेज  दी  है  ।  रूसी  विशेषज्ञ  भिलाई  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  से  सहायता

 कर  रहे  हैं  ।  भिलाई  के  लिये  रूस  से  उच्चकोटि  के  विशेषज्ञ  बुलाने  का  विचार  हे  ।  इन  विशेषज्ञों

 द्वारा  दिये  गये  सुझावों  पर  विचर  करके  उन्हें  कार्यान्वित  करने  का  कार्य  जारी  है  ।

 राज्य  क्या  रियों  को  सेना  की  शप्त

 १७४४.  oft  दुरिययन्दर  पावर  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे
 :

 ()  क्या  राज्य  सरकारों  ने  अपने
 कर्म  चारियों

 के  वेतनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इस  वर्ष  कोई

 मांगी  शौर  यदि  तो  किस  किस्म  की  सहायत  मांगी  तथा  दी  गयी

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  इस  वर्थ  अपने  कर्मचारियों  के  वेतन  में  वृद्धि  बनने  अर

 उनक  सेवा  क़ी  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  स्रतिरिक्त  व्यय  किया  ?

 उपमंत्री
 वी  उरश्पेशघरी  जी  हाँ  ।  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय

 सहायता  के  लिये  प्रार्थना यें  प्राप्त  हुई  हू  ane  वे  झपने  कर्मचा  रियों  के  वेतन  बढ़ा  कर  अ्रपने  रियों

 शर  केन्द्रीय  ररक री  वर्म  वासियों  के  वेतन  क्रमों  के  झज्जर  को  कम  कर  सकें  |  राज्य  सरकारों  को  केवल

 अल्प  वेतन  के  arya fer: चा  रवों  के  बेਂ  बढ़ाने  के  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  केन्द्रीय  योजना

 के  रन  स्वीकृत  सहायता  ही  दी  जा  सकती  इस  योजना  के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 WBE  को  प्रतारक  प्रशन  संस्था  ३४८४  के  उत्तर  में  दे  दी  गयी  थी  ।

 भारत  सरकार  का  मुख्य  रूप  से  इस  मामले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हू  और  हमें  कोई

 कारी  प्राप्त
 नही ंहै  ।  ठाना  oe  +ााााणणाणा्लि का  ie

 मिल  अंग्रेजी
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 रूरकेला  में  प्रादेशिक  इंजीनियरी  कालेज

 Tong.  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  कया  वैज्ञानिक  mada  कौर  सांस्कृतिक-कार  मंत्री  ११

 १६६०  के तारांकित  प्रदान  संख्या  ¢ * oY  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रूरकेला  में  प्रादेशिक  इंजीनियरी  कालेज  की  स्थापन  के  बारे  में  प्रतीत

 भारतीय  प्राविधिक  शिक्ष  परिषद  को  सिफारि दा  पर  कोई  फैसला  किया  ;  तौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या हू
 ?

 वैज्ञानिक  अनुप थन  शर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  Alo
 :

 AIT

 तूतिया  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  रूरकेला  में  एक  प्रादेशिक  इंजीनियर रंग  कालेज  स्थापित

 करने  का  निर्गंध  कर  लिया  गया हूं  ।  उस  कालज  में  इंजी  निर्वारिंग  में  डिग्री  का  कोर्स  प्रारम्भ  किया

 जायेंगी  शौर  प्रति  वर्ष  २४५०  विद्याथियों  को  दाखिल  किया  जा  सकेगा  ।

 आवेदन  पत्रों  को  आगे  भेजना

 S  श्री  इन्द्र जी  गुप्त
 TRONS.  street  रेण  चक्रवर्ती  :

 क्या  गृह-कार्ले  मंत्री  ६  REGO  के
 तारांकित

 wey
 संख्या  १११८  के

 उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वैज्ञानिक  ac  प्राविधिक  कमेंचारियों  के  अतिरिक्त  तन्य  कमेंचारियों  के  अन्य

 स्थानों  पर  नौकरियों  के  लिये  ग्रावेदन  पत्रों  को  art  भेजने  के  बारे  में  कोई  हिदायतें  दी  गयी  हैं  ;

 इन  नियमों को  किस  रूप  में  शरीक  लचकीला बनाया  गया  कौर

 क्या  कोई  ऐसी  ad  निर्धारित  की  गयी  हैं  जिनसे  भ्रावेदन  पत्र  भेजने  के  सम्बन्ध  में

 नियंत्रण  प्राधिकारी  के  स्वविवेक  का  पथ  प्रदर्शन  किया  जा  सकता  है  ?

 गृह-कार्य  संग्रहालय में  राज्य-मंत्री  :  कौर  स्पष्टीकरण  सम्बन्धी

 हिदायतें  इस  मंत्रालय  की  १९६०  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  90/2 o/& o-Geea ferric

 में  जारी  की  गयी  जिसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  गयी  है  ।  इन  हिदायतों  को

 सामान्य  रूप  से  अधिक  आ्रानम्य  बना  दिया  गया  है  और  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  विभागों

 के  yea  इस  सम्बन्ध  में  स्वविवेक  का  प्रयोग  करें  !

 पथ  प्रदर्शक  सिद्धान्त  दिनांक  इस  मंत्रालय के  २१  ZEYXR  के  कार्यालय  ज्ञापन

 संख्या  १७०/५१  एस्टैब्लिशमेंट में  उल्लिखित  ह  जिसकी  एक प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  गयी  है  ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  २]

 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड

 1  श्री  हरजीत  सिह  सरहदी
 :

 Tous.
 शनी

 तंगामणि

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स

 लिमिटेड  में
 PRR 0-RL A  लिए  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 अनुसार  उत्पादन  हो  रहा  ह  ;  कौर

 अ  कोटला  तयਂ  ,

 मिल  मं प्रे जी  में
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 प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  श्रावइ्यकताओ  को  पूरा  करने  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  के  वास्ते

 कौर  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया  )
 :  जी  पुनरीक्षित  कार्यक्रम  के  अनुसार  |

 प्रतिरक्षा  सेवायों  के  लिये  उपकरणों  का  उत्पादन  निरन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  प्रतिरक्षा

 सेवायों  की  विशिष्ट  प्रकार  की  मागों  को  पूरा  करने  के  लिये  सहयोग  के  लिये  विदेशी  निर्माताओं  से

 बातचीत  की  जा  रही  है  ।  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  का  श्रनुसंघान  और  विकास  seer  भी

 इस  प्रयोजन  के  लिये  नये  उपकरण  बना  रहा  हैं  ।

 महलगांव  गोदी

 JS
 शमी  रघुनाथ सिंह  :

 PRONE
 att राम  कृष्ण  गुप्त  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशी  ate  भारतीय  मालवाही  जहाजों  की

 मरम्मत  के  बम्बई  स्थित  मजगांव  गोदी  का  विस्तार  करने  के  वास्ते  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है  ?

 निति रक्षा  उपमंत्री  रघु रा मैया )  :  मजगांव  गोदी  में  मरम्मत  सम्बन्धी  पर्याप्त  सुविधायें

 हैं  वहां  पर  विदेशी  भारतीय  मालवाही  जहाजों  की  मरम्मत  का  कार्य  किया  जा  सकता  है
 ।

 मग  मज गांव  गोदी  के  चिकट  बर्थ  के  प्रभाव  के  कारण  कभी-कभी  मरम्मत  का  कार्य  तेजी  से  नहीं

 हो  पाता ।  गोदी  के  निकट  इस  प्रकार  की  मरम्मत  बर्थ  की  व्यवस्था  करने  की  सम्भावनाओं  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 दक्षिण  are  कोयला  खान

 of
 ७६०.  श्री  प्र०  के०  देव  :  खान  कौर  ईधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  प्रादेशिक  कोयला  सर्वेक्षण  सलाहकार  समिति  ने  दक्षिण  wage  कोयला  खान

 के  सुसम्बद्ध  विकास
 की

 कोई  प्रस्थापना  रखी

 यदि  तो  इस  प्रस्थापना  का  क्या  ब्यौरा

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही
 की

 गयी  है
 ?

 खान
 श्र  इंधन

 मंत्री
 स्वर्ण  हां  ।

 प्रमुख  सुझाव  निम्नलिखित  हैं  me

 (2)  श्रध्दा  ate  सिरका  के  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होने  वाले  कोयले  का  लाभ  उठाना--साफ़

 कोयले  के  चूरे  को  कोकिंग  कोयले  के  साथ  मिलाकर  एक  मिश्रण  के  रूप  में  इस्पात

 कारखाने  में  इस्तेमाल  करना  साफ़  स्टीम  कोल  का  रेलों  को  संभरण

 (२)  उस  क्षेत्र  के  कोयला  धोने  के  कारखाने  से  प्राप्त  दरम्याने  कोयले  अन्य  घटिया

 a  किस्म  के  कोयले  को  तापीय  ण्य  केन्द्रों  में  इस्तेमाल
 कौर
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 (३)  उसी  घटिया  दरजे  के  कोयले  के  उपयोग  से  tor  रहित  घरेलू  कोयले  का  निर्माण

 करना  ।

 श्ररगदा  झर  सिरका  क्षेत्रों  से  प्राप्त  होने  वाले  कोयले  से  लाभ  उठाने  के  लिये  एक

 कोयला  धोने  का  कारखाना  लगाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार ने  एक  समिति

 बनायी  है  जो  कि  सभी  कोयला  धोने  वाले  कारखानों  से  प्राप्त  दरम्याने  कोयले  का  अनुमान  लगायेगी

 at  दूसरे  तटीय  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  पैदा  करने  के  कार्यक्रम  में  उपयोग  किये  जाने  के

 met  पर  भी  विचार  करेगी  ।  परन्तु  जब  तक  संसाधनों  की  स्थिति  स्पष्ट  न  हो  जाये  तब  तक

 साफ्ट  कोक  के  उत्पादन  की  परियोजना  प्रारम्भ  नहीं  की  सकती  ।

 इस्पात का  तार

 ।  कृपा  करेंगे कि  : 1७६१  श्री  यासर
 कया

 खान  शौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  यह  संच  हैं  कि  सरकार  ने  भारत  में  oes  aaa  शक्ति
 के  इस्पात के

 तार

 बनाने  का  लाइसेंस दिया  है

 यदि  तो  यह  लाइसेंस  किस  फर्म  को  दिया  गया  है  ौर  कितनी  उत्पादन-क्षमता

 की  मंजूरी दी  गयी  कौर

 हमारे  देश  में  इस  की  अन  कितनी खपत  होती  है  ?

 इनयात  खान  तर  इबन  मंत्री f

 स्वन

 हां  |

 सामद  पर  रसा  ह  दिखाये  परिशिष्ट  3,  सम्बन्ध

 संख्या  3]

 9000.0  से  sooo  टन  प्रति

 तेल  के  faq  पाइप  लाइनें

 1*७६२.  श्रीमती  सफीदा  अहमद  :  क्या  खान  श्र  इंध  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 श्रोती  तेल  को  नाहरकटिया  तेल  क्षेत्र  से  नीति  शोधन  शाला  तक  ले  जाने  के

 लिए  पाइप  लाइनें  बिछाने  के  कार्य  में  कया  प्रगति  हुई  शौर

 इस  परियोजना  के  aq  तक  समाप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 ~ ae
 नटा लला ८, न ्  RTE  तेर  पंत  (sf  प  (१)  मार्ग.-सम्पूर्ण  मार्ग  का

 सर्वेक्षण
 कर

 लिया  गया  है  ste  निशान  भी  लगा  दिये  गये  हैं  ।

 (२)  पूरी  अविग्रह  अधिग्रहण  १८९४  के  अधीन  सभी  श्रचिसुचनायें

 प्रकाशित
 कर  दी

 गयी  हैं  शर  श्रायल  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  भूमि  का  कब्जा  लिया  जा

 रहा है  ।

 सूर्य  ey one
 aia  सेक्शन  के  लिये  आवश्यक लगभग  ३२,०००

 टन  पाइप  प्राप्त  हो  चुकी  है  कौर  उसे  पाइप  लाइन  के  मार्ग  के  साथ-साथ  रख  दिया  गया  ह  पाइप
 जौड़ने

 का
 कार्य

 १४-११-६०  को  नाहक टिया  से  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।
 ee

 मूल  अंग्रेंजी  में
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 (४)  ठेके  ake
 टेंडर  arnt,  उपकरणों  ak  संयंत्र  के  लिये  सभी  प्रमुख  ठेके  कौर

 3.0  दिये  जा  चुके  हैं  ्र  निर्माण  कार्यक्रम  के  अनुसार  सामान
 की

 डिलिवरी  का
 भी प्रबन्ध

 कर

 दिया  गया  है  ।  प्रौद्योगिक  तथा  श्रीवास  सम्बन्धी  इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  भी  ठेके  दे  दिये

 गये  हैं  ate  यह  निर्माण-कायम  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।

 वर्तमान  निर्माण  कार्यक्रम  के  श्रतुसार  नूनमती  तेल  शोधक  कारखाने  तक  की  पाइप  लाइन

 १९६१  तक  पूरी हो  जायेगी  a  बरौनी तेल  शोधक  कारखाने तक  की  लाइन

 १९६२  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ।

 भारत  नेपाल  सड़क

 1७६३.  श्री  लठ  सुनि स्वामी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सीमा  से  काठमांडू  तक  मोटरों  के  जाने  योग्य  जो  सड़क

 बनाई  गई  थी  उसके  चीनियों  नेपाल  ate  तिब्बत  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  ऊपरी  उद्देश्य

 नेपाल  सरकार
 की

 प्रम  से  उत्तर  की  झोर  चीनी  सीमा  तक  बढ़ाये  जाने  की  सम्भावना

 शहरों

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  चीनियों  ने  सिक्किम  ate  भूटान  के  बीच  चुम्बन  घाटी  में

 अपने  पांव  दृढ़ता  से  जमा  लिये  हैं  तथा  वे  इन  दिशाओं  की  बड़ी  सरलता  से  झाग  बढ़  कर  भारत

 की  सीमा  के  लिए  चिन्ता  का  कारण  बन  सकते  हैं  ?

 रिझाना  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  जटाहुरणाल  सरकार को  कोई

 जानकारी प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 हमारे  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  जानकारी  नहीं  परन्तु  हमारा  ख्याल  है

 कि  चीनी  प्राधिकारी  तिब्बत  की  लम्बी  घाटी  में  oii  तक  जमे  हुए  हैं  ।

 सामान्य  निर्वाचनों  में  मतदान

 S  डा०  राम  सुलग  fee
 :

 श्री  परविन्दर  घोषाल

 क्या  fafa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भ्रामक  सामान्य  निर्वाचनों  में  समस्त  देश  में  मतदान  केवल  तीन  दिनों  में  समाप्त

 हो  शौर

 यदि  तो  निर्वाचन  कार्यक्रम  में  कौर  क्या  परिवर्तन  किये
 जा

 रहे  हैं
 ?

 संघी  ट्री  पेनल  2
 भी  इतनी  जल्दी  यह  बताना  कठिन  है  कि

 गामी  सामान्य  निर्वाचनों  के  मतदान  में  कितना  समय  लगेगा
 |

 परन्तु  ज्ञात  हाट  कि  निर्वाचन

 आयोग  ऐसी  योजना  बना  रहा  है  कि  कुछ  एक  बर्फीली  क्षेत्रों  के  दोष  सम्पूर्ण  देश  में  ५  दिनों

 में  ही  मतदान  समाप्त  हो  जाये
 ।  बर्फीले  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  निर्वाचन  कोई  ऐसा  उपाय

 सोच  रहा  है  जिससे  कि  मई  के  प्रथम  सप्ताह  में  वहां  पर  भी  मतदान  शीघ्रातिशीघ्र  किया  जा  सके  ।

 |
 फिलहाल  निर्वाचन  कार्यक्रम

 में  कुछ  भी  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।
 amend
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 ना०  तिवारी THORN  पंडित  &  या  खान  कौर  बिन  मंत्री यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  रूरकेला  में  उत्पादन
 में  होने  वाली  उत्तरोत्तर कमी

 को
 रोक  दिया गया

 ate

 क्या  एक  भट्ठी  में  जो  नुक्स  पड़  गया  उसे  टूर  कर  दिया  गया  है  भट्ठी  में  पूरी

 तरह  से  काम  हो  रहा  हे
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  हाल  ही  में  रूरकेला  के  उत्पादन

 में  कुछ  ate  हुई  है
 ।

 नादा  है  कि  काय  अपनी  निर्धारित  क्षमता  तक  पहुंच  जायेगा
 ।

 द्वितीय धमन  भट्ठी  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछा  जा  रहा  ह  जो  कि  भट्ठी में  हवा

 पहुंचाने  वाले  पाइप  के  लीक  हो  जाने  के  कारण  १९६० में  १२  दिनों  के  लिये  बन्द  कर  दिया

 गया  था  ।  वह  १२  दिन  के  बाद  ठीक  कर  दिया  गया  था  ।  इस  समय  भट्ठी  में  कोई  भी  खराबी  नहीं

 परीक्षण  करने  पर  ज्ञात  हुमा  है  कि  मन  भट्ठी  पूर्ण  क्षमता  तक  उत्पादन  कर  सकती  है  |

 बहुप्रयोजनीय  खाद्य

 S  श्री  amt :
 1७६  दत att  वो

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-क्राय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  खाद्य  श्रौद्योगिकीय  ara  मैसूर  कुछ  उद्योगों के

 सहयोग  से  देश  में  बहु प्रयोजनीय  खाद्य  के  उत्पादन  के  लिए  एक  कारखाना  स्थापित  कर  रही  है

 यदि  तो  यह  कारखाना  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जायेगा

 सहयोग  की  दत  क्या  हैं  कौर  सरकार  द्वारा  तथा  अन्य  पार्टियों द्वारा  कितनी  पूंजी

 लगाये  जाने  का  अनुमान  कौर

 प्रतिदिन  खाद्य  का  कुल  कितना  उत्पादन  होने  का  भ्रनुमान  है
 ?

 pantie  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  :
 जी

 एक  छोटा  सा  कारखाना  स्थापित  किया  गया  है  ।

 कोयम्बटूर में  ।

 यह  कारखाना  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  भ्रनुसन्धान  संस्था  द्वारा  अपने  खच  से  लगभग

 ६  मास  तक  चलाया  जायेगा  उसके  बाद  वह  फर्म  उस  कारखाने  को  अधीन  ले  लेगी  कौर

 संयंत्रों  safe  के
 at

 के  रूप  में
 ५०,०००  साये

 श्रदा  करेगी
 ।

 फर्म  ने  उसके  लिये  कुछ  सुविधाएं  तथा
 इमारत  प्रदान  की  है  ।

 प्रति  दिन  लगभग  ३  टन  खाद्य  का  उत्पादन  किया  जायेगा  ।

 अग्रजा  में
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 गांधी  नगर  में  तेल  का  सर्वेक्षण

 पु०  To  पटेल

 श्री  Alo  स०  गांघी  :

 1७६७.  श्री  :

 श्री  सुगन्धि  :

 कया  खान  wie  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तेल  ate  प्राकृतिक  गैस  झ्रायोग  द्वारा  गांधीनगर  ate  गांधीनगर  जिले
 की

 राजधानी  का
 प्रस्तावित  के  किन  किन  स्थानों  का  भूकम्पीय  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  ;

 गांधीनगर  ate  गांधीनगर  जिले  के  किन  स्थानों  को  तेल-छिद्रक  के  लिये  चुना  गया

 है  ;  कौर

 छिद्रक-कायम  कब  शुरू  होगा  झर  इस  के  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 खान  न
 तेल

 मंत्री
 के ०

 द  मालवीय )
 :  लगभग  ११०  लाख  मीलों

 के  उस

 क्षेत्र  में  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  जिस  के  पूर्वे  में  नदी  साबरमती  है  उत्तर  में  कलोल

 पेथापुर  ग्रामों  के  बीच  में  खींची  हुई  एक  लाइन  परिचित  तथा  दक्षिण-पश्चिम में  कलोल
 कौर

 चान्दखेड़ा  के  बीच  में  खींची  हुई  लाइन  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  जम  कुन्द रसन  प्रौढ़  कुछ  अन्य  ग्राम  सम्मिलित  हैं

 गांधीनगर  के  पश्चिम  में  कलोल  के  निकट  एक  स्थान  चुना  गया  है  ।

 १९६१  या  यदि  संभव  हु  तो  उस  से  कुछ  पहले  ही  छिद्र  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया  जायेगा  att  ara  है  कि  यह  कार्य  तीन  महीनों  में  पुरा  हो  जायेगा  |

 qq  में  हुए  विस्फोट

 9६८  श्री
 ब्रज राज  सिह

 :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  देवा  के  विभिन्न  भागों  में  हुए  विस्फोटों की  ate  दिलाया

 गया है  ;

 पिछले  चार  महीनों  में  देश  में  कितने  बम  विस्फोट  हुए  उन  से  जान  कौर  माल

 की  कितनी  हानि  हुई  ;

 क्या  सरकार  ने  इन  विस्फोटों की  जांच  करवाई  है  कौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 बया  निकाले  गये  हैं  ;  ak

 क्या  इन  विस्फोटों  में  किन्हीं  बाहरी  तत्वों  का  हाथ  होने  का  पता  लगा  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  (  श्री  गो०  ब०  पन्त  )  :
 से  (7)  सूचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  कौर

 यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 संस्कृत  में  अनुसन्धान  के  लिए  छात्रवृत्तियां

 1७६८.  श्री
 झूलन  सिंह

 :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  परम्परागत  संस्कृत

 पाठशालाओं
 से  पढ़े  हुए  लोगों  को  अनुसन्धान  छात्रवृत्तियां देने  की  योजना

 के
 संबंध  में  वर्तमान

 स्थिति क्या  है  ?

 मूल  sieht  में
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 (  डा०  का०  लां०  श्रीमाली )
 :  केन्द्रीय  संस्कृत  बोर्ड  ने  छात्रवृत्तियों  के  लिये

 कुछ  एक  अभ्यर्थियों  के  नाम  की  सिफ़ारिश  कर  दी  है  ।  उन  के  नाम  शीघ्र  ही  घोषित  कर  दिये  जायगे
 ।

 लंका  से थात्री

 Provo.  श्री  सुनाया  अम्ब लम
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 लंका  से  भारत  खाने  वाले  यात्रियों  को  जितने  मूल्य  का  सामान  लाने  की  वन  थी

 सरकार  ने  उस  में  कमी  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  aa  कितने  मूल्य  का  सामान  लाने  की  aqua है

 क्या  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  यात्रियों  को  तंग  करने  के  बारे  में  लंका  के  चेट्टियार

 चेम्बर  श्राफ  काम सं  का  कोई  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुझा है  ;

 यदि  तो  यात्रियों  को  होने  वाली  तंगी  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार है  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :  श्र
 यात्री,सामान के  रूप  में  सीमा  शुल्क

 रहित  लाये  जाने  वाले  सामान  की  कीमत  में  कमी  नहीं  की  गई  है  ।  फिर  भी  आयात  व्यापार  नियंत्रण

 सार्वजनिक सूचना  संख्या  ८३  दिनांक  १५  2&Xs,  जो  कि  लंका  पर  लागू  नहीं  होती

 की  ग़लत  व्याख्या  के  कारण  लंका  से  ars  वाले  यात्रियों  को  आयात  व्यापार  नियंत्रण  लाइसेंस  के

 बिना  ही  सीमा  शुल्क  की  श्रदायगी  पर  ५००  रुपयों  की  कीमत की  वस् तुझ ों  को  लाने  की  अनुमति

 दी  जाती रही  है  ।  यह  प्रकृति  उन  व्यक्तियों  को  दी  जाती  थी  जो  कि  ६  महीनों से  alas  समय  तक

 भारत  से  ज़ाहिर  रहे  हों
 ।

 इस  ग़लती  को  ठीक कर  दिया  गया  है  १९६०  से  उसे  समाप्त

 कर  दिया wat  है  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बद्दी जुज  घाटी  में  तेल  सर्वेक्षण

 1७७१.  oft  बुरा  :,
 कया  खान  शर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 aaa  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में  श्री  तक  तेल  के  कितने  कुएं

 हैं  ;

 उन  में  से  कितने  के  बारे  में  सफलता  मिली है  ;

 क्या  उन्हें  गैस  के  कुछ  कुएं  मिले  हैं  ;  झर

 छिद्रक-कार्य में  सामान्य  प्रगति  कैसी  रही  है  ?

 खित  शर  तल  मंत्री  (  श्री  Ho  दे०  संसदीय  )  :  ८६  कुएं  ।

 कौर  ६८  फ्नो  के  बारे  में  सफलता  प्राप्त  हुई  है  जिन  में  से  ७  गैस  के  कुएं  हैं
 ।  द

 झौर  कुंबे  बारे  में  aha  शीघ्र  की  जायेगी ।

 सामान्य
 प्रगति  सन्तोषजनक  है  ॥

 ee  i  शाण

 मूल  wits  में
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 लए  बेसन-क्रम

 श्री  स०  हूबहू  बनर्जी  :

 pre  श्री  वॉरियर

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  संस्थानों  में  वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये

 नये  बेसन-क्रमों  को  लागू  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इतनी  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 ?
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गय ह

 गी दत्त  उपमंत्री  तारकेदवरी  से  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 दिल्‍ली  प्रयास  द्वारा  हिन्दी  का  प्रयोग

 श्री  भक्त  दर्शन  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ६  PERO  के

 तांरांकित
 प्रश्न

 संख्या

 ११२५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  के  प्रशासन  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 करने  के  बारे  में  उन  के  मंत्रालय  द्वारा  मुख्य  प्रयुक्त  को  जो  aaa  दिये  गये  उन्हें  कार्यान्वित करने

 में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 गगहनका्ष  संतरी  गो०  ब०  :  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 १  १९६०  से  दिल्‍ली  प्रशासन  के  लगभग  ८००  कर्मचारी  हिन्दी  में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 कर  रहे  हैं  और  १९६१  के  मई  माह  तक  उन  का  प्रशिक्षण  पूरा  हो  जायगा ।  १९६३  तक

 ५,७००  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  प्रावस्था-भासित  कार्यक्रम  प्रशासन  द्वारा  तैयार

 कर  लिया  गया  है  ।

 २.  निम्नलिखित  विनिर्णयों  को  २६  १९६१  से  लागू  करने  के  लिये

 va Nua
 द्वारा  जारी  कर  दिये  गये  हैं

 (१)  नाम  पत्रों  तथा  कैलेंडरों  का  हिन्दी  में  लिखा  जाना

 (२)  विज्ञापनों तथा  टेंडर  नोटिसों  का  हिन्दी तथा  ae  दोनों में  छापे  जाना ।

 (3)  छुट्टियों  की  सूची  का  हिन्दी  कौर  उद्  दोनों  में  छापे
 जाना

 ॥

 ३.
 विभिन्न  फार्मों  के  हिन्दी  में  अनुवाद  तथा  छपाई  के  प्रबन्ध  के  लिये

 दिल्‍ली
 प्रशासन  द्वारा

 कार्यवाही की  गई  है  ।  प्रशासन  के  सचिवालय में  हिन्दी के  टाइपराइटरों  के  लिये  भी  प्रबन्ध  किया

 गया है  ।

 उत्तरी  क्षेत्रीय  परिषद

 1७७४.  थ्रो  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  उत्तरी

 क्षेत्रीय  परिषद्‌  की  aia  बैठक  कब  हुई  थी  कौर  उस  में  कया  महत्वपूर्ण  निश्चय  किये  गये  थे
 ?

 लि  ऋण

 पूल  शंप्रेजी  में
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 मंत्री
 गो०  ब०  :  परिषद्‌ की  aaa  बेठक २२  अक्तूबर  Cause aT eS को  हुई

 थी  ।  उस  बैठक  में  किये  गये  निर्णयों  की  कार्यवाही  की  प्रतियां  संसदीय  meres  न  YW C8 we ay  गई

 सार्वजनिक रूप  से  दाराब  पीने  पर  प्रतिबन्ध

 (  श्रीमती  इला  पाल चौधरी

 डा०  राम  सुलग  सिंह

 1७७५: न्  श्री
 सुविधा

 घोष

 |
 थ्री  aaa  सिह  भदौरिया :

 श्री  वोडका  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  अभी  हाल  ही  में  भारत  सरकार  को  यह  सुझाव

 दिया है  कि  सार्वजनिक रूप  से  शराब  पीने  पर  28h0 H Weq के  प्रीत  तक  देश  भर  में  प्रतिबन्ध लगा

 दिया  जाये  ;

 यदि  हां  तो  इस  प्रस्थापना  का  व्योरा  क्या  है

 (7)  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 सभा-पटल  पर  एक जगह-किये  मंत्रालय  सें  राज्य-मंत्री  दातार )  शौर  ब

 विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  परिचालन  के  लिये  योजना  are  द्वारा  संभरित  नोट  की  एक  प्रति

 रखी  गई  है  जिस  में  सार्वजनिक  स्थानों  पर  शराब  पीने  को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिये  गये

 परिशिष्ट  ३,  श्रीगन्ध  संख्या  ५]

 केन्द्रीय  मद्य  निषेध  समिति  की  सिफ़ारिशें  राज्य  सरकारों  संघ  राज्य क्षेत्रों  को  भेजी

 भारत  को  जापानी ऋण

 डा०  राम  सुलग
 1७७६

 Ltt  हरविन्द  घोषाल

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जापान  सरकार  ने  भारत  को  नये  ऋण  देने  का  प्रस्ताव  किया  है

 यदि  तो  कितने  ऋण  का  ;  कौर

 किन  प्रयोजनों के  लिये  ?

 उपसंत्री  (  श्री ब्र  रा०  भगत )  नही ं।

 ate  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।
 2.  en  a  ee  वन

 मिल  wast  में
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 इंडिया  लिमिटेड

 1७७७.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  खान  और  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बर्मा  आसाम  arrest  कम्पनियों  तथा  संघ  सरकार  के  संयुक्त  उद्योग  श्रायल  इंडिया

 लिमिटेड  द्वारा  मार्केट  में  २५  करोड़  रु०  के  ऋण पत्र  जारी  करने  की  योजना  को  भ्रान्ति  रूप  दे

 दिया  गया  शौर

 यदि  तो  इसका  क्या  ब्यौरा

 fata बौर  तेल  मंत्री
 के०  दे०  :  और  योजना  ब्योरों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  इसे  निक  कर्मचारियों  को  स्थायी  करना

 Foon,  श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २९  १९६ ०  के  तारांकित  प्रशन  संख्या

 ८३८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  प्रतिरक्षा  संस्थानों  के  सभी वर्गों  के  सैनिक

 कर्मचारियों  को  स्थायित्व  प्रदान  करने  के  कार्य  में झंब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रितिरक्षा  उपमंत्री
 रघु रामे था  )  :  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  कि  कौर

 श्रौद्योगिक  संस्थानों  को  छोड़  स्थायी  प्रकार  के  सभी  संस्थानों  कौर  कार्यालयों  में  विभिन्न

 श्रेणियों  की  ८  ०
 प्रतिशत  भ्र स्थायी  नियुक्तियों

 जो  स्थायी  ढंग  की  हैं  अर  Q-8- FEE  को  तीन

 वर्षों  तक  लगातार  स्थायी  नियुक्तियों  में  तबदील  कर  दिया  जाये
 ।

 जहां  तक  कारखानों  कौर

 औद्योगिक  संस्थानों  का  सम्बन्ध  चालू  प्रदेश  चलते  जब  तक  कि  स्थायी  औद्योगिक

 चारीगण  के  बारे  में  निश्चित  निर्णय  नहीं  कर  लिया  जाता  ।  सम्बद्ध  मामले  विचाराधीन हैं  ।

 पंजाब  में  केन्द्रीय  कर  वसूली  की  राशि  कमी

 1१४०६.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 }  rey  1  पंजाब
 में  PeXE—Ko  के

 दौरान  केन्द्रीय  कर-वसूली की  राशि  में  कोई  कमी  हुई
 wk

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  :  पंजाब  में  PEXE—KO  के  दौरान  केन्द्रीय

 कर-वसूली की  कुल  राशि  के  कोई  कमी  नहीं  हुई  |

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 लाहौल में

 १४०७.  श्री हेम  राज
 :

 कया  गृह-क्लार्क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  लाहौल  में  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय

 AN

 मूल  श्रंप्रेजी  में
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 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुमति  दे
 दी

 है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री
 ( 2tt

 :  जी  हां  ।

 जी  नही ं।

 (१)  सिंचाई  क्षेत्र  पर  प्रति  एकड़  व्यय  श्रत्यधघिक  पड़ता  था  |

 (२)  यह  योजना  राज्य  के  सामान्य  सिंचाई-कार्यक्रम
 में

 अनुसूचित

 जातियों  के  कल्याण  के  शतप्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  विशिष्ट

 कार्यक्रम प्रस्तावित  की  गई  थी ॥

 इस्पात का  आयात

 1१४०८.  श्री  पांगरकर
 :

 कया  खान  और  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 Ego  से
 PEKo

 तक  कितनी  मात्रा  में  इस्पात  का  आयात
 feat

 शर

 उक्त  काल  में  इस्पात  की  देवीय  आवश्यकतायें  कितनी  रहीं
 ?

 1  खान  शर  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  लगभग  ४०,०००  टन ।

 इस्पात  की  देशीय  आवश्यकताओं  से  क्या  मतलब  यह  समझ  में  नहीं  ara  ।  यदि

 उसका  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  से  की  जाने  वाली  मांग  से  तो  Pe  Go—h 2 WH TEe के  पहले  F:

 में  विभिन्न  निकायों  ने  उनसे  लगभग  २३  लाख  टन  इस्पात  की  मांग  की  थी  ।  यह  मांग

 आयात  किये  हुए  ate  देशीय  इस्पात  से  पूरी  की  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र  के  इस्पात का  आवंटन

 1१४०९.  श्री  पांगरकर  :
 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 महाराष्ट्र को  १६६०-६१  के  दौरान  अभी  तक  इस्पात  क्र  कुल  कितना  अत्यंत
 आवंटित

 किया  ;  शौर

 उक्त  काल  में  कितना  वास्तव  में  संभरित  किया  गया  ?

 खान  की  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  REZo—EF  के श्रारम्भ

 से  बहुत  पतली  चादरों
 कौर  तारों  के  इस्पात की  सभी  ae

 की  राज्यों  की

 मांगें  पुरी  की
 जा  रही हैं

 ।  महाराष्ट्र ने
 १६६०-६१

 में  प्रभी तक  कुल  2,93, GFR  टन  इस

 मांगा  है  ।

 (2)  2-¥-Ro  से  ३  2-G-fo0  तक  ह  राष्ट्र  सहित  बम्बई  राज्य  को  q0 95k

 टन  भेजा  गया  ।

 a
 (2)

 ‘ RRo
 we

 महाराष्ट्र  को
 १७,६५७  टन  भेजा  गया  |

 a

 ¥2-8-Fo  से  पहले  के  अंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 मल  अंग्रेजी  में
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 पश्चिमी  बंगाल  में  भूमिगत  जल  के  संसाधन

 1१४१०.  श्री  पांगरकर  :  क्या  खात  ऊँघ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  में  भूमिगत  जल  के  संसाधनों  का  कोई  ब्यौरेवार  सर्वेक्षण  किया

 गया है  ;

 क्या  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 fart  कौर  तेल  मंत्री  के०  द०  सातवीं  )
 :  हां  ।

 waters  छिद्रक-कार्य  के  अ्रन्तर्गत  कुछ  चुने  हुए  क्षेत्रों  बांकुरा

 (२)  मिदनापुर  (३)  चौतीस  परगना  (४)  नादिया (५)  मुर्शिदाबाद  (६)  परिमाण  दीनाजपुर

 (७)  मालदा  (८)  दारजिलिंग  (&)  जलपाईगुड़ी  ate  (१०)  कूच-बिहार  में--भूमिगत  जल  के

 संसाधनों  का  बाकायदा  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  लगभग  ३,८६२  वर्ग  मील  के

 क्षेत्र  में  vata  छिदी-कार्य  किया  गया  जिसमें  से  लगभग  १,८००  वर्ग  मोल  के  क्षेत्र

 (१)  बांकुरा  (२)  चौबीस  परगना  ate  (३)  नादिया  जिलों  व्यवस्थित  ढंग  से  भूमिगत

 जल  के  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।

 परिश्रमी  बंगाल  के  १०  जिलों  में  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अनुसंघानात्मक  TART  संगठन
 ~  yn

 के  सहयोग से  ३३  स्थानों  पर  अ्रुसंवानात्मक fara  किये  गये  थे  ।  उनमें से  ३०  fan al  नलकूपों

 में  बदल  दिया  गया  है  ३  छिद्रों  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  क्योंकि उन  में  से  निर्धारित

 सीमा  तक  पानी  उपलब्ध  नहीं  हम्ना  था  सीमा  २०  फीट  की  गहराई से  QY,o00  गलन

 पानी  प्रति  घण्टे
 सिलने

 की
 उन  नलकूपों  से  प्रति  घण्टे  ६६,३००  से  ११,८८०  भ्रम रिकी  गैलन

 पानी  निकलता  है  ।  निम्न  तालिका से  पता  चल  जायेगा  कि  जिलेवार  कितने  छिद्र  किये  गये

 है
 अटाए

 जिया दि  है  छिद्रों  की  कुन  संध्या  नल  कपों  की

 कूल  awa

 नलमीन  ना  हाय

 मिदनापुर

 चौबीस  परगना

 मुर्शिदाबाद

 माल्दा

 दार्जिलिंग

 जलपाईगुड़ी

 कूच-बिहार

 2  a ल  एनए  कलवार

 ३०
 य  द  ce  a क  अ  आ  en नन ee

 मूल  त्रंप्रेजी  मे
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 भारत  के  भू-भौतिकी  सर्वेक्षण  ने  संग्रहीत  सुचना  के  rare  पर  पश्चिमी  बंगाल  के  निम्नांकित

 क्षेत्रों  में  सिचाई  तथा  तन्य  उपयोगों  के  लियें  बड़े-बड़े  ड्यूटी  )  नलकूपों  द्वारा  म्रत्तर्भूमि-जल

 के  संसाधनों  का  बड़े  पैमाने  पर  विकास  करने  की  सिफारिश  ग्र स्थायी  तौर  पर  की  थी  —wae

 १.  बिक्री  कौर  मिदनापुर  नलकूपों  द्वारा  सिंचाई  के  लिये  उपयुक्त  क्षेत्र  उस
 रेखा

 के  पूर्वी  भाग  में  है
 जो  रुपतगंज  से  दीतपुर

 के

 अंनुसंधानात्मक  छिद्रों  को  मिलाती  है  ।

 २.  नादिया  कौर  चौबीस  परगना
 : अ्रनुसंधानात्मक  नलकूपों  का  पुरा  क्षेत्र

 बड़े  पैमाने  पर  भूमिगत  जल  के  विकास  के  लिये  उपयुक्त  है
 ।

 चौबीस  परगना  में
 स्थित

 अ्रलगारिया  से  बेराचम्पा  तक  के  श्रनुसंधानात्मक  नलकूपों को  मिलाने  वाली  रेखा

 के  दक्षिण  में  स्थित  क्षेत्र  में  खारे  भूमिगत  जल  att  सतही  जल  के  fad  इसलिये

 उस  क्षेत्र  में  नलकूपों  का  विकास  करते  समयਂ  सावधानी  रखनीਂ  चाहिये  किं  उनमें  गन्दा

 पानी  न  मिल  पायें  ।

 ३.  माल्दा
 पौर

 पश्चिमी
 दिनाजपुर  जिले

 :
 माल्दा  जिले  में  नित्यानंद पुर  ae  कांगसा के

 छिद्रों  के  के  दक्षिण-पूर्वी  भाग  शर  पश्चिमी  दीनाजपुर  जिले  में  फूलबाड़ी

 स्थित  शनुसंघानात्मक  नलों  के  दक्षिण  में  स्थित  क्षेत्र  के  यह  पूरा  क्षेत्र

 उपयुक्त

 दार्जिलिंग  ,  जलपाईगुड़ी  कौर  क्च-बिहार  ज़िल :  घाटियों  में  स्थित  मैदानी  भाग

 बड़े-बड़े  नलकूपों  के  विकास के  लिये  उपयुक्त  पहाड़ियों की  तलहाटियों  का  क्षेत्र

 छोटे  पैमाने  के  भूमिगत  जल  के  विकास  के  लिये  उपयुक्त  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  की  कोटला

 1१४११.  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  चित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कांगड़ा  जिले  में  कोटला  स्थित  उत्पादन  शुक्ल  की  चौकी  ने  गत  दस  वर्ष  अर्थात्‌

 १६४०  से  १९६०  तक  कितने  मामले  दर्जें  किये  ;  ait

 इस  चौकी  पर  गत  दस  वर्ष  अर्थात  PEYXo  से  REKo  तक  कितना  वार्षिक  व्यय

 किया  गया ?

 वितत

 मंत्री  पोर रजी  ७५
 १९६०

 yy  ae
 ञ्  aa  वार्षिक  व्यय

 PEXL—XR  प

 द
 २1७०७--७-०

 aS Chat C2  ८३  RX— 8 R-o

 PEYV—YY  ८२२०-१०-०

 PEXY—YNE  oy  ३४१५-००

 PEXE—N  द  0.0  न--

 PeXYO—-YS  GSQVEW. &¥ &¥  नये  पैसे

 १९५८-४६  ६६२०.६२ नये  पैसे

 PEXE—Go  OEEX. Ko TT GA ५०  नये  पैसे

 १९६०-६१  (३१-१०-६०  TH)  RVEV_00  नये  पैसे

 म
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 केरल  राज्य  के  केन्द्रीय  पुस्तकालय के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्यीय  केन्द्रीय  पुस्तकालय  के  लिये  पुस्तकों  की  खरीद  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  के  order  का  अन रोध च्य्क  भारत  सरकार  से  किया  है

 यदि  तो  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मांगी  गई  है  ;  शौर

 \
 ्  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 मंत्री  (  डा०  का०  Ato  श्रीमाली )
 :  हां  |

 २०,०००  रुपये  के  मूल्य  के  पौण्ड  ।

 केरल  सरकार  को  १€-४€-६०  को  सुचित किया  गया
 था

 कि
 देना

 में  विदेशी  मुद्रा  की

 स्थिति  कठिन  इसलिये  राज्यीय  केन्द्रीय  पुस्तकालय  को  भारतीय  फर्मों  के  द्वारा  अपनी  भ्रमित
 से

 अधिक  झ्रावस्यकतायें  पुरी  करने  का  प्रयास  करने  के  लिये  कहा  उसके  बाद  ही  शेष  व्यय
 के

 लिये  विदेशी  मुद्रा  के  लिये ag  भारत  सरकार से  अनुरोध  करे  ।  साथ  में  यह
 भी

 कहा  गया
 था

 कि
 यदि  भारतीय  बाजार  से  उसकी  आवश्यकतायें  बिलकुल  भी  पुरी

 न  हो  सकें
 तो

 राज्य
 सरकार  को

 इसका  एक  प्रमाण-पत्र  पुस्तकालय  को  देना  जिसके  बाद  ही  इस  विषय  में  आगे  कोई  कार्यवाही

 कौ  जा
 सकेगी

 ।

 दिल्‍ली  में  शहरी  क्षेत्र  में  बुनियादी  स्कूल

 1१४१३.  श्री  राम  शरण  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  का  शिक्षा  परीक्षण  के  तौर  शहरी

 क्षेत्र  में  एक  बुनियादी  स्कूल  खोलने  का  विचार  कर  रहा  है  ;  और

 इस  विचार  को  कब  तक  कार्य  रूप  में  परिणत  किया  जायेगा  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 :  हां  ।

 श्रद्धा  है  कि  निकट  भविष्य  में  इस  मामले  को  भ्रत्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 जंगल  युद्ध

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  सशस्त्र  बलों  को  जंगल-युद्ध
 की  जानकारी कराने  के  लिये

 एक  विशेष  प्रशिक्षण
 की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 यह  प्रशिक्षण  किस  सीमा  तक  ate  किस  ढंग  से  दिया  जाता है  ?

 निति रक्षा  उपमंत्री  :  दौर  इसकी
 सुचना  देना  लोक-हित

 में  नहीं  होगा  ।

 मूल  भ्ंप्रेजी में
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 afsaat  बंगाल  में  fasafaaraal  के  प्राध्यापकों  का  बेसन-क्रम

 1१४१५.  थी  च०  फार्मा
 कया  fret  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  के  विश्वविद्यालय  wie  सम्बद्ध  कालेजों  को  विश्वविद्यालय

 दान  आयोग  की  site  से  प्राध्यापकों  के  व ेतन-क्रम  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता

 मिली है  ;  wi

 ,

 यदि  तो  PENG—YE  कौर  ZEXE—KO  के  दौरान  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  दी

 शिक्षा  मंत्रो  का०  ato  हां  ।

 १.  कलकत्ता  रुपये

 १.  विश्वविद्यालय के  प्राध्यापक  ER, AVY,  ५२

 २.  कालेज के  प्राध्यापक  ३१,६  AINA re a  oo

 २.  जादवपुर

 को  सम्बद्ध  न  करने  वाला  विश्वविद्यालय )

 विश्वविद्यालय  के  प्राध्यापक  WwW, Eo  २८

 हिमाचल  प्रदेश  में  सामाजिक  दिक्षा

 1१४१६.  श्री  दी०  Go  शर्मा  :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  REXE—Go  के  दौरान  सामाजिक  शिक्षा  के  लिये  किस  प्रकार  का

 गगरा  ;

 उस  वर्ष  प्रशासन  पर  यात्रा-भत्तों  तथा  मंहगाई  भत्तों  पर  कितना  व्यय  gat  ;

 शौर

 ,
 क्या  यह  सच  है  कि  देहाती  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  शहरी  क्षेत्रों  में  अधिक  कार्य  हो  रहा

 शिक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  ला०  :  हिमाचल  प्रदेश  में  १६५९-६०  के

 दौरान  सामाजिक  शिक्षा  के  कार्यक्रम  में  बालिग़  साक्षरता  शर  किशोर

 बाल  महिला  समितियों  ate  सांस्कृतिक  कार्यों  की  व्यवस्था  सम्मिलित  है  |

 ०६,०३८  रुपये  व्यय  हुये  भ्रनावर्ती  व्यय  शामिल  है  ।  यात्रा

 भत्ते  कौर  मंहगाई  भले  के  व्यय  के  अलग-अलग  ais  उपलब्ध  नहीं  |

 नहीं  ।

 पंजाब में  प्राथमिक  ferart

 TLL.  शी
 दी०  चे

 फार्मा
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 पंजाब  सरकार
 को  PEXE—Go  के

 दौरान  प्राथमिक  शिक्षा  के  विकास  के
 लिये  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  ;  ak

 के  दौरान  कितनी  al  जायगी

 मूल  श्रंप्रेजी  में



 १६  WUT,  १८८२  लिखित  उत्तर  BWV

 fiaatt  मंत्री
 Blo  ला०  श्रीमाली )

 :  पंजाब  सरकार को  PEYE—Fo  में

 प्राथमिक  दिक्षा  के  लिये  केन्द्रीय  शर  राज्य  क्षेत्रों  की  योजनाओं  के  लिये  we.  ४०  लाख  रुपये  दिये

 गये  |  प्राथमिक  दिक्षा  के  अ्रन्तगंत  बुनियादी  शिक्षा  श्र  शिक्षक

 प्रदान  कार्यक्रम  भी  शामिल  हैं  ।  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 प्राथमिक  fear  के  अ्रन्तगंत  राज्यीय  aan  विकास

 के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  क  CC)  ८८

 बालिका-दिक्षा  के  प्रसार  की  केन्द्र  द्वारा  प्रगति  योजना

 प्राथमिक  श्रेया  पर  श्रव्य  पिकासों  के  प्रशिक्षण

 के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  XR

 मंजूरी  एक

 भ्रनुमोदित  वित्तीय

 सहायता  के  ३  लाख

 रुपयों  में  से  दी  गई

 जिसकी  ay  राशि

 १९६०-६१  में  मंजूर

 की  जायेगी  ।]

 पंजाब  को  बालिका  शिक्षा  के  प्रसार  ate  प्राथमिक  अवस्था  पर  अध्यापिकाओं  के

 प्रशिक्षण  की  केन्द्र  द्वारा  प्रगति  बोर्नियों  के  लिये  ३  लाख  रुपये दिये  गये  शर  राज्य  क्षेत्र  में

 दिक्षा  के  के  पुरे  कार्यक्रम  के  लिये  १३६.  १०  लाख  रुपये  दिये  गये

 हैं  ।

 उड़ीसा  में  स्मारक

 1१४१८.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  कया  वैज्ञानिक  गप  कौर  सांस्कृतिक-कार्ये

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  वह  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित

 प्राचीन  स्मारकों  को  उनकी  मरम्मत  प्रौढ़  संधारण  के  लिये  aoa  अधिकार  में  ले  ले  ;  कौर

 सर्दी  तो  किन-किन  स्मारकों  को  ?

 sata  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  के  स्कूली  विद्यार्थियों  के  लिये  निःशुल्क  अतिरिकत  शिक्षण

 श्री  श्रीनारायण  दास

 श्री  राधा  रमण

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 ere}

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  दिल्‍ली  के  स्कूलों  से  पढ़ाई  में  कमजोर  विद्यार्थियों  के  लिये  नियमित  रूप  से  नि:शुल्क

 भ्र ति रिक्त  दक्षिण
 की

 व्यवस्था  करने
 को

 कहा  गया  है
 ;

 मूल  dist  में

 ‘Free  Coaching
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 यदि  तो  इस  दिशा में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 कभी  तक  किस  प्रकार  का  कायें  हुआ  है
 ?

 गंशिक्षा  मंत्री  का०  ato  श्रीमाली  )  :  हां  ।

 ate  सभी  सरकारी  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  की  €,१०  भर  ११वीं  weet  में

 यह  योजना  चालू
 की  गई  है

 ।
 अभी  तक  इसके  श्रन्तगंत  केवल

 प्रेग्नेंसी  र
 गणित  का  झ्र ति रिक्त

 शिक्षण  होता  है  ।  बाद  सभी  विषय  शामिल  होते  जायेंगे  ।

 सरकारी  व्यय  संबंधी  आयोग

 श्री  भी नारायण  दास  :

 TY¥Ro.
 ‘att

 राधा  रमण

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  यह  पता  लगाते  के  लिये  कि  राज्य  सरकारों ने  योजना  आयोग  द्वारा

 निर्दिष्ट  मितव्ययता  शर  संयम  से  व्यय  किया  है  या  सरकारी  व्यय  केਂ  सम्बन्ध  में  एक  आयोग

 नियुक्त करने  के  प्रदान  पर  विचार कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  व्यय  की  जांच  करते

 उसको
 मंजूरी  देते  समय  अपव्यय  पर  फिजूलखर्ची  रोकने  की  प्वद्यकता  हमेशा  ही  ध्यान में  रखी

 जाती  है  ।  मंत्रालयों  की  ग्रान्तरिक  मितव्ययता  वित्त  मंत्रालय  की  विशेष  पुनर्गठित

 केन्द्रीय  मितव्ययता  कौर  योजना  की  परियोजनाओं  सम्बन्धी  समिति  के  रूप  में  ऐसी

 व्यवस्था  मौजूद
 जो

 व्यय  में  मितव्ययता  का  पूरा  ध्यान  रखें
 ।

 इसके  लिये  अलग  से  आयोग  नियुक्त

 करना  श्र वइ्यक  नहीं  समझा  गया  |

 सुरत  का  खनिज  सर्वेक्षण

 1१४२१.  शी  प०  to
 देव

 :  कया
 खान

 भ्र ौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 Far  हाल  में  सूरत  का  कोई  खनिज  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  ar

 यदि  तो  कभी तक  कितने  प्रतिशत  कोयले  at  लौह  saree  का  पता  चला  है  ?

 खान  शरीर
 तेल  मंत्री  (  श्री  फे०  मालवीय )  :

 नहीं  ।  १६५५-५६  में

 अवश्य ही  उठाई  बांध  परियोजना  के  लिये  कुल  सामग्री  ak  रेत  की  एक  जांच  कराई  गई  थी  ।

 इस  जिले
 में  कोयले भर  लौह

 अयस्क
 का

 कोई
 पता  नहीं  चला है

 परियोजनाओं  पर  व्यय

 1१४२२.  श्री  प्र०  गे  बय  कया  feo
 क क  ी  मंत्री  €  १९६०  के  अतारांकित  wey

 संख्या  २५२९  के  उतर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 a  त  विविजवििवििविििििििििधि  िककनटलललन ललमनयथ- व cee
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 प्रत्येक  परियोजना  पर  sit  तक  कितना  व्यय  शौर

 यदि  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिये  अलग  से  कोई  राशि  रखी  गई  तो  उन  पर  कितनी

 राशि  व्यय  हुई
 ?

 पित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 भ्रपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न है

 ।

 दिखाये  परिशिष्ट  संख्या  २३,  संख्या  ६]

 ऋणों  की  राशि  का  कोई
 भी

 हिस्सा  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  पर  व्यय  नहीं  हु  ।

 कुरक्षेत्र  विश्वविद्यालय

 1१४२३.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  एक  सदस्य  कुरक्षेत्र  विद  वविद्यालय

 के  उपकुलपति  भी  हैं  ;

 यदि  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  इस  नियुक्ति  पर  आपत्ति  की  है  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  हाँ  ।

 वैसे  विश्वविद्यालय  अनुदान  अयोग  ने  विशेष  तौर  पर  इस  नियुक्ति  के  बारे  में  तो  आपत्ति

 नहीं की  लेकिन  श्राम  तौर  पर  आयोग  की  राय  जरूर  कि  लोक  सेवा  आयोग  के  किसी

 सद्य  को  साथ  ही  किसी  विश्वविद्यालय  का  उपकुलपति  नहीं  रहना  चाहिये  |

 विश्वविद्यालयों  में  काम  के  दिन

 1१४२४.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वीरुध  विद्यालय  ager  आयोग
 ने

 विश्वविद्यालयों
 में  परीक्षा

 के  दिनों के
 अ्रतिरिक्त  काम के  दिन  १८०  रखने  का  सुझाव  दिंया  है  ;

 यदि  तो  इसके  बारे  में  विश्वविद्यालयों  ने  क्या  राय  दी  है  ;

 इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 :

 हां  ।

 अधिकांश  विश्वविद्यालय  तो  उसਂ  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  तैयार

 लेकिन  कुछ  विश्वविद्यालयों  ने  कहा  है
 कि

 परीक्षा  के  दिनों  के  अतिरिक्त  काम  के  १८० दिन  रखने  में

 कई  का  नाइयों  सामने  करायेंगी  ।

 विश्वविद्यालयों  ने  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  an  कार्यवाही  की  इसकी  ब्यौरेवार

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  |

 ast  दिल्‍ली में  स्कूल

 १४२५४.  थी  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  faraett  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  दल्ली  की

 सिविल  लाइन्स  में  लडलो  कैसिल  के  निकट  स्कूल  की  स्थापना  के  काम  में  कया  प्रगति  हुई
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  श्री साली  )
 :  दिल्‍ली  प्रशासन  प्रस्तावित  स्कूल  के  लिये  लडलो

 कैसी  कौर  निकटवर्ती  भूमि  का  अर्जन  कर  रहा  है  ote  के  लिये  कार्यवाही  शुरू  हो  गई  है

 और  अव  मामला  भूमि  अजन  कलेक्टर  के  न्यायालय  में  पहुंच  चुका  है  ।  भूमि  अजित  करने  के

 स्कूल की
 स्थापना  की  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।

 re

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वैज्ञानिक  शौर  तकनी की  जानकारी  के  लिये  केन्द्रीय  प्रतिष्ठान

 1१४२६.
 को  राम  कृष्ण  प्प्त: चक :

 क्या  बै  जानिब  water  ale  सांस्कृतिक  कार्य  संजी रे
 अगस्त

 eRe  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  9€  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डा०  डी०  एस०  कोठारी  के  अधीन  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  वैज्ञानिक  शौर

 तकनीकी  जानकारी  के  लिये  एक  केन्द्रीय  प्रतिष्ठान  की  स्थापना  के  बारे  में  अपनी  सिफारिश  सरकार

 कोदेदी  हैं  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  fasta  किया  गया  ?

 tiataa  श्रतुवंधान  तर  सास्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  स०  का  (F)

 नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अंतरिक्ष  श्रनपंघान  समिति

 1१४२७.  शी  राम  कृष्ण  गुप्त  क्या  वैज्ञानिक  श्रनपंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  VE

 REGO  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  १६४५४ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करण

 कि

 )  क्या  सरकार  ने  अंतरिक्ष  अनुसंधान  समिति  की  सदस्यता  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  लिया  है  झर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gat
 ?

 wa  शोर  सांस्क्ृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो०

 अन्तरिक्ष  अनुसंधान  समिति  की  के  लिये  भारत  ने  ce  १९६०  को  अपना

 प्रार्थनापत्र  art

 जाली  नोट

 ह  बताने  की  HAT
 करेंगे

 कि  जाली  नोट  बनाने QvAg  थ्री  रघुनाथ  fag:
 क्या  जिल  मंत्री  यह के  लिप्रे  गतਂ  तीन  महीनों  में  कितने  व्य od  क्ति  fi  ९  हद गिरफ्त  ्र  क्य  शय |  दि  ग्न्य  hd  |  जली  नोट  बनाने  वाले  कितने

 कारखानों  का  पता  चला ?

 वित्त  संजी  (  श्री मो  गरजी  देसाई )  सुचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  कौर उसे  सभा  की
 मेज

 पर  रख  दिया  जायेगा  |

 पालस  पर  तस्कर  व्यापारी  की  गिरफ्तारी

 श्री  रघुनाथ सिह
 १४२८

 att  राजेन्द्र  सिह

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  रहने  श्री  देव  मिश्र  को  सोने  की  ६४  छड़ों  का  तस्कर

 व्यापार  करत  हुये  पालम  हवाई  पर  गिरफ्तार  किया  गया  था  ;

 यदि  at,  तो  उसका  विवरण  क्या  है
 ?

 ———  पणव

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 f  aa  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :
 उत्तर  प्रदेश  के

 श्री  सतदेव

 मिसिर  को  हांगकांग  से  कराते  हुये  पालम  हवाई पर  २५  १९६० को  गिरफ्तार  कियां

 गया  था  |  उसकी  तलाशी  लेने  लगभग  2, 24,000  रुपये  के  मूल्य  की  सोने  की  ६४  जिनका

 वज़न  १,०२६  तोला  ६  माशे  था  ।  यह  सोना  उसकी  खास  तौर  से  सिली  हुई  जैकिट  की  जेबों  में

 छिपाया  गया  था ।  इसके  उसके पास  से  RXR  थाई  लैण्ड  के  सिक्के
 '

 भी  मिले  ।

 सोना  झ्र  सिक्के  जब्त  कर  लिये  गये  हैं  उसके  खिलाफ़  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र

 1१४३०.  श्रीमती  इला  पालवौधरी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्राम जनता  ने  निम्नलिखित  काल  में  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्रों में  कुल  कितनी  राख

 विनियोजित  की  :

 (१)  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अभी  तक  ;

 (2)  सितम्बर  प्रौर  Req  LENS  के  इन्ही  महीनों  की  तुलना  में  ;

 कौर

 विनियोजित  राशियों  में  वृद्धि  हुई  या  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  (१)  राष्ट्रीय  योजना  बचत  प्रमाणपत्रों में

 १९६०  १९६०  तक  के  काल  में  कुल  मिलाकर  लगभग  ३६ 08  करोड़  रुपये  की

 विनियोजित  हुई  ।

 (२)  अपेक्षित  सूचना इस  प्रकार  है

 रुपयों  में  शुद्ध  विक्रय )

 महीना  PEQO—RN  REXE—Fo

 %.XR  ५.२८

 सितम्बर  XLER  ४७

 भ्रक्तूबर  %.&3  ७८

 एमा  ee

 ५.५३

 विा

 हर  वर्ष  अल्प
 बचत  की  राशि  में

 लगातार  वृद्धि  होती  रही  है
 ।  इस  वर्ष  उसकी  बृद्धि

 का  एक  कारण  यह  भी  हो  सकता  है
 कि

 इस  वर्ष  प्रचार  प्रदीप  किया  गया  है  शरर  अधिकृत  एजेंटों

 के  जरिये  भ्रमित  विक्रय  किया  गया  है  ।

 श्रफ़ीकी  देवों  को  सहायता

 ao  श्र०  मेहदी :

 1१४३१...  श्री  प्र०  गे  देव :

 ह  पद्म  देव
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रमण्डल के  नये  श्रमिक  देशों  को  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  गया  है  ;

 mie
 —

 भर ग्रेजी  में
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 यदि  तो  भारत  किस  रूप  में  यह  सहायता  देगा  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  शौर  ३१  १९६६०  े  राष्ट्रमण्डल

 वित्तीय  सलाहकार  परिषद्‌  की  बैठक  की  समाप्ति  के  पद चा तू  एक  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  थी  ।

 उसमें  कहा  गया  था  कि  परिषद  ने  सदस्यों  के  परस्पर  सहयोग  द्वारा  राष्ट्रमण्डल के  अफ्रीका  देशों

 में  पराधीन  भी  शामिल  की  सहायता  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  ।  इस  बात  को  भी  सामने  रखा

 गया  था  कि  राष्ट्रमण्डल  के  देश  अन्य  देशों  के  साथ  श्रत्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  के  द्वारा  la  रूप  से

 अफ्रीकी  देवों  के  लिये  समुचित  साधनों  का  निर्माण  कर  उनकी  काफी  सहायता  कर  रहे  इस  प्रयत्न  को

 ate  तीब्र  करने  कौर  सहायता  की  अधिक  ध्यान  देने  के  उद्देश्य  से  ताकि  श्रफ़ीका  के  कम  विकसित

 राष्ट्र मण्डलीय  देशों  के  जीवनस्तर  को  ऊंचा  उठाया जाय  समिति  ने  निश्चय  किया  कि  एक  विशेष

 राष्ट्र मण्डलीय  श्रंफ्रीकी  सहायता  योजना  का  प्रारम्भ  किया  जाये  |  यह  आशा  की  जा  सकती है  कि

 से  राष्ट्र  मण्डलीय  देश  इस  उद्देश्य  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  की  प्राविधिक  सहायता  देने  को  तैयार  हो

 जायेंगे  ।  इस  में  विशेषज्ञों  की  व्यवस्था  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  और  जो  सामान

 इत्यादि  विकास  कार्यक्रमों  में  अपेक्षित  होगा  उस  में  भागीदारी  करना  सम्मिलित  यह

 पता  उभयपक्षीय होगी  और  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  द्वारा  दी  जायेंगी  ।  जो  देश  सरकारें

 इस  क्षेत्र  में  सक्रिय  होगी  उनमें  उपरोक्त  संगठनों  द्वारा  सम्पर्क  रखा  करेगा  ।  इस  दिशा  में  जो  भी

 अगति  होगी  उसका  प्रतिवर्ष  पुनरीक्षण  करना
 भी

 परिषद्‌  ने  स्वीकार  किया
 ।

 भारत  इस  दिदशा  में  इन  देशों  को  प्राविधिक  सहायता  के  रूप  में  झपना  सहयोग  प्रदान  करेगा  ।

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिस  जातियों  क  लोगों

 फा  पंजीयन

 नक  रा०  चल  माझी  :

 TLVRR.
 प  शी  सुबोध  हंसना

 क्या  gery  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विधि  मंत्री  के  परामर्श  से  उन्होंने  भ्रमित  भारतीय  स्तर  पर  काम  feats  दफ्तरों  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  भ्रादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  पंजीयन  पर  विचार  किया

 कौर

 यदि  तो  क्या  काम  fears  दफ्तरों  में-विशेषतया  दिल्‍ली  में-भ्रनुसुचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  जो  कठिनाइयां  होती  है  उन्हे  दूर
 करने

 की  दृष्टि से  इन
 जातियों से  सम्बन्धित  नियमों में  कुछ  परिवर्तन  किया  जायेगा

 ?

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  ).  इस  प्रदान  पर  भारत

 कार  ने  विचार किया  है  ।  अनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  अनुसूची  )  ,

 SEXE  के  आ्रादेशों  में  परिवर्तन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  समझी  गयी  ।  उसमें  कोई  ऐसी  बात

 नही ंहैं
 जिससे  काम  दिलाई  दफ्तरों  में  किसी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  हो  ।  रोजगार

 काग सेवा  AISA  के  सम्बन्ध  में  कुछ  श्रांति
 हो

 गई
 थी

 जो  कि  कुछ  मास  हुये  साफ  कर
 दी

 गयी
 थी

 । ee  वसना

 faa  wast  में
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 बहु प्र यो  जलीय  ध्रादिस  जाति  खंड

 |  श्री  रा०
 चं०

 साझी

 ४३३.
 J  शमी  सुबोध  हुसना

 श्री  डामर

 ce
 जीन  चंद्रन

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  आयुध

 की  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया  है  कि  जहां  जन  संख्या  तथा  क्षेत्रफल  का  प्रदन  हो  वहां  बहुप्रयोज

 नीय  प्राचीन  जाति  खण्डों  को  क्षेत्रफल  तथा  जन  संख्या  के  अ्रनसार  निर्माण  कया  जाये

 यदि  तो  कितने  राज्यों  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  किया  है

 क्या  केन्द्रीय सरकार  ने  बहु प्रयोजनीय  झ्रादिम  जाति  खण्डों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन

 तथा  उसके  अन्तिम निर्णय  पर  विचार किया  है  ?

 पंगु-कार्क  उपमंत्री  राव  )  :  शौर  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  से  झ्र भी  इस

 दिशा  में  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हगा  ।

 इस  मामले पर  १९६०  में  हुये  राज्य  सरकारों  के  उन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  चर्चा

 हुई  थी  जो  कि  दलित  ar  के  कल्याण  सम्बन्धी  विभाग  से  सम्बन्धित  है  ।  उनकी  सिफारिशों  का  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,  अनवय  संख्या  ७]

 सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  की  सिफारि दय यों  का

 परीक्षण किया  जा  रहा  है  ।

 स्वयंसेवी  संस्थायें

 पर
 fa

 रा०  Wo  साझी

 sit  सुबोध  हंसना

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जिन  स्वयंसेवी  संस्थापकों  को  ग  ह-कराये  मंत्रालय  द्वारा  वित्तीय  श्रमदान  दिया  जाता

 है  उन्होने  RELE—Ho  के  वर्ष  में  हुये  व्यय  का  लेखा  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  किया

 (@)  क्या  सरकारी  अनुदानों  की  सहायता  से  हो  रहे  काय॑  से  सरकार  सन्तुष्ट  है  ax

 क्या  व्यय  के  विवरण  के  देरी  से  प्रस्तुत  किये  जाने  के  जो  कारण  उन्होने  बताये  उससे

 सरकार  सन्तुष्ट  है
 ?

 उपमंत्री  आल्वा )  लेखे  कभी  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  ।

 जो  रिपोर्ट  जब  तक  सरकार  के  पास  पहुंची  है  उन्हें  सन्तोषजनक समझा  गया  है  ।

 (7)  देरी
 से

 प्लान  का  कारण  जानने  का  प्रशन  ही  नहीं  उत्पन्न  होता  |  अगले  वर्ष  की  दूसरी  किस्त

 ee
 तब

 तक  नहीं
 दी  जाती  जब  तक  कि

 गत  बर्ष  की  Fett  रिवर  sre  महीं  हो  जाती

 ।
 a

 अंग्रेजी  में
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 दिल्ली  पोली

 श्री  स०  चे  सामन्त :
 1१४३४.

 शो  gata  gaat  :

 क्या  fara  तू  ं  बान  शौर  साॉस्क्ृतिक-कार्य मंत्री  यह  बतलाने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रमाणपत्र  पाठ्यक्रम  सार्टिफिकेट  की
 अन्तिम  परीक्षा

 में

 waar  पाने  के  लिये  दिल्‍ली  पोली  है  कनिक  के  राष्ट्रीय  प्रमाणपत्र  अंशकालिक  पाठ्यक्रम में  कम
 से  कम

 ६०  प्रतिशत  अंक  प्राप्त  करना  भ्रावव्यक  है  ;

 क्या यह  सत्य  है  कि  aia iran  में  ६०  प्रतिशत से  कम  अंक  प्राप्त  करने  वालों
 को

 दाखलि  कर  लिया  गया  है  जब  कि  ६०  प्रतिशत से  अधिक  अंक  प्राप्त  द  रने  वालों को  दाखिल  नहीं

 किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 sina  शोर  सांस्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  दास )
 :  दिल्ली

 पोलीटैक्निक में  इं  जीनिर्यारिंग  के  राष्ट्रीय  प्रमाणपत्र  भ्रल्पकाल  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  के  लिये  कम  से
 कम

 योग्यता यें ये  हैं  :  (  १)  भ्रध्ययन  के  समुचित  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  प्रमाण  पत्र  परीक्षा  का
 पत्ती

 होना  ;  कौर

 (२)  किसी  मान्य  इंजीनियरिंग  संस्था  अथवा  कारखाने  में  पुरे  समय  की  नौकरी  अथवा  शिक्ष  की

 अवस्था में  होना  ।

 पोलीटैक्निक द्वारा  जो  विवरण-पत्रिका  जारी  की  गई  उस  में  उपरोक्त  शर्तों

 का  उल्लेख  करते  हुए  यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  प्रमाणपत्र  परीक्षा  में  ६०  प्रतिश्त  से  कम  AH  प्राप्त

 करने  वाले  लोग  aha  स्थानों  के  लिये  झ्रावेदन  न  करें  ।  यह  परामर्श  इन  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश के

 लिये  होने  वाले  कड़े  मुकाबले  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 RERo-2 HAT A Go के  वर्ष  में  ६०  प्रतिशत  से  कम  प्राप्त  करने  वाले  केवल  ३  विद्यार्थी

 ही  लिये गये  ।  एक  विद्यार्थी  हिमाचल  प्रदेश  का  था  उसे  रक्षित  स्थान  पर  लिया  गया  था  जोकि

 पिछड़े  राज्यों  के  लिये  सुरक्षित  था  ।  अन्य  दो  व्यक्तियो ंने  १९४५६  में  राष्ट्रीय  प्रमाणपत्र  परीक्षा
 पास

 की  थी  atc  ५५  प्रतिशत  से  afer  see  प्राप्त  किये  थे  ।  उन्होंने  उपरोक्त  परीक्षा  पास  करने  के

 बाद  जो  व्यावहारिक  अनुभव  प्राप्त  किया  था  उस  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उन  के  मामले  पर  विशेष  रूप

 से  ध्यान  दिया  गया  कौर  उन  के  लिये  दो  अतिरिकत  स्थानों  की  व्यवस्था  की  गई  ।  ये  दो  स्थान

 लिये  ही  बनाये गये  थे  ।  इन  दोनों  आवेदकों  ने  राष्ट्रीय  प्रमा  पत्र  परीक्षा  की  सम्बन्धित  शाखा  में
 उस

 वर्ष  उत्तीर्ण  होने  वाले  विद्यार्थियों में  सब  से  प्राप्त  किये  थे  ।

 नौसेना  का  बम्बई

 1१४३६.  प्र्०
 क्०  गोपालन

 :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  बम्बई  के  इंडियन  नेवल  डाकियों  की  श्रमिक  बस्ती  के  प्रभारी  लेबर  इंस्पेक्टर  के

 सम्बन्ध  में  अत्याचार  श्र  कदाचार  सम्बन्धी  कुछ  शिकायतें  सरकार  के  पास  पहुंची  हैं  ;  कौर

 यदि
 तो

 क्या  इन  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  जांच  की  गई  है
 ?

 जि ति रक्षा  उपमंत्री  (  श्री  रघु रमे या  )  :  हां  ।

 मिलना  सभी  आरोपों  की  जांच  की  गई  थी  परन्तु  सभी  निराधार  थे  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 प्रतिरक्षा  सामान  की  खरीद

 श्री  राजेश्वर  पटेल
 ह

 सराहना

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसी  कौन  सी  समितियां  हैं  जिन  को  कि  गत  तीन  वर्षों  में  इस  उद्देश्य  से  नियुक्त  किया

 गया  था  कि  वे  प्रतिरक्षा  सामान  के  तय  सम्बन्धी  विभिन्न  अनियमितताओं  की  जांच  परन्तु  जिन्होंने

 कभी  तक  अपना  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ;

 उन  के  प्रतिवेदन  कब  तक  करा  जाने  की  संभावना  है  ;  शहरों

 (7)  इस  देरी  का  कारण  क्या  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  इस  दिशा  में  दो  समितियां  फरवरी

 WERE  मई  १९६०  में  नियुक्त  की  गई  थीं  ।  एक  के  प्रधान  उपविधि  मंत्री  थे  दूसरी  के

 मंत्रिमंडल  सचिव
 ।

 इन  का  उद्देश्य  प्रतिरक्षा  सामान  की  खरीद  के
 दो

 मामलों
 की

 जांच  करना
 था  ?

 ate  ही  वे  अपना-डरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  वाली  हैं  ।

 जहां  तक  प्रथम  समिति  का  सम्बन्ध  देरी  का  कारण  उस  के  प्रधान  का  कुछ  देर  के

 लिये  बीमार  हो  जाना  था  ।  साथ  ही  वह  एक  अन्य  समिति  के  सदस्य  के  नाते  प्रौढ़  काम  में  भी  उलझे

 रहे
 ।

 द्वितीय  समिति  के  बारे  में  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  उस  की  मिलने  में  विलम्ब  gar  है
 ।

 प्रतिरक्षा  सान  की  खरीद

 श्री  राजेश्वर  पटल
 1१४३८.

 4
 श्री  मुरारका  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  सामान  की  खरीद  में  हुई  विभिन्न

 महिलाओं  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समितियों  ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  ;

 इन  प्रतिवेदनों  में  जो  सिफारिशें  की  गई  सरकार  उन  पर  कब  तक  निर्णय  कर

 लेगी ;  कौर

 इस  दिशा  में  निर्णय  करने  में  इतनी  देरी  हो  जाने  का  क्या  कारण  है
 ?

 palace  उपमंत्री
 :  से  केवल  दो  समितियां गत  तीन

 वर्षों

 में  इस  उद्देश्य  के  लिए  नियुक्त  की  गई  थीं  कि  प्रतिरक्षा  सामान  की  खरीद  के  मामलों  की  जांच  की

 जाये ।  उनकी  सिफारिशों की  प्रतिक्षा  की  जा  रही  है  ।

 रूरकेला  उपोत्पाद  संपंत्र

 क

 श्री  प्र०  के०  देव  :  क्या  खान  कौर  इबन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रूरकेला  में  गैस  कैडेट्स  करने  तथा  उपोत्पाद  निकालने  का  संयंत्र  तैयार  हो

 गया है
 ee

 मूल  ७ #क  में
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 इसे  कब  चालू  किया  जा  रहा  है

 इस  संयंत्र  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है

 कौन  से  उपोत्पाद  तैयार  किये  जायेंगे  और  कितनी  मात्रा  में  ;

 इन  के  द्वारा  देश  की  श्रावव्यकता  किस  सीमा  तक  पूरी  की  जा  सकेगी ?

 खान  श्योर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  उपोत्पाद संयंत्र  लगभग

 पूर्ण  हो  चुका  है  ।

 जो  भाग  पूर्ण  हो  गये  हैं  उन्हें  चालू  कर  दिया  गया  है
 ।

 लगभग ७  करोड़  रुपये  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ३,  wae  सख्या  ८]

 जो  उत्पादन  होगा  उस  से  देश  की  काफी  सीमा  तक  आवश्यकतायें  पूरी  होंगी

 सेना  के  करमे जा रियों  के  लिये  विश्वा मं गह

 1१४४०.  श्री  पद्य  देव
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन स्थानों के  नाम  क्या  जहां  कि  सेना  के  कर्मचारियों के  लिये  विश्वामित्र  बनाये

 गये  हैं  ताकि  वे  अवकाश  के  समय  aaa  परिवारों  सहित  वहां  रह  सकें  ;

 इन  विश्रामगृहों  में  क्या  व्यवस्था  है  ak  सेना  के  कर्मचारियों  को  यहां  क्या  सुविधायें

 उपलब्ध हैं  ।

 ितिरक्षा  उपमंत्री  :  सेना  प्राधिकारियों  द्वारा  इस  प्रकार  के  विश् वाम गृह

 अथवा  अवकादागह  नहीं  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  हां  उटकामंड  में  रतन  टाटा  आफिसर्स  होलीडे  होम

 रक्षा  पेशावरों  के  पदाधिकारियों  के  लिये  उपलब्ध  है  ।  टाटाज़  ने  गत  विश्व  युद्ध  में  यह  अवकाश  यह

 सरकार को  दे  दिया  था  ।  यदि  स्थान  उपलब्ध हो  तो  भ्र सैनिक  व्यक्तियों  को  भी  इस  में  स्थान  दे  दिया

 जाता हैं

 उपरोक्त  गह  की  देखभाल  सशस्त्र  सेना  के  एक  सेवा  निवृत्त  अधिकारी  कर  रहे  हैं

 रहने  वालों को  वहां  मनोरंजन  तथा  परिवहन  तथा  मदिरा
 की

 सुविधायें  भी
 उचित

 दरों  पर  उपलब्ध होती  हैं  ।

 क्रोमाइट  द्र  (--

 1१४४१.  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा

 करेंगे कि

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  क्रोमाइट  अ्रयस्क  के  अभियोजन  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा

 है  ;  ak

 इसके  सम्बन्ध  में  भावी  भ्राशायें  कया  हैं
 ?

 और  त  न  मंत्री  के०  दे०  मालवीय )  राष्ट्रीय  धातु  प्रयोगशाला द्वारा

 छुक  बहुत  बड़ा  संयन्त्र  लगाया  गया  जिसके  द्वारा  निम्न  श्रेणी  के  क्रोमाइट  श्रमिक  के  जो  कि  बिहार

 मल  अंग्रेजी में में
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 उड़ीसा  कौर  म्यार  प्रदेश  में  प्राप्त  होता  है  प्रतिशोध  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  जायेंगी  ।

 भारतीय  खान  ब्यूरों  द्वारा  भी  उपरोक्त  राज्यों  में  इस  दिशा  में  भ्रनुसन्घान  कार्य  किया  जा  रहा  है
 ।

 उपरोक्त  स्थानों  की  क्रोमाइट  वयस्क  के  श्रभिशोधन  के  बारे  में  जो  प्रयोग  किये  गये

 उन  से  पता  चलता  है  कि  इसका  हों  सकता  है  ।  कुछ  स्थानों  का  अपरिशोधित

 उष्मसह  ईंटें  बनाने  तथा  रसायन  उद्योग  धातु कार्मिक  उद्योग  के  बहुत  उपयुक्त  है  +

 कुछ  स्थानों  के  भ्र भि शोधित  क्रोमाइट  में  लोहा  भी  काफी  मात्रा  में  है  कौर  उसे  रसायन  तथा  ऊष्मसह

 ईंटों  के  लिये  ही  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  ५  स्तर  का  1...  क्रोम  इस  से  नहीं  बन  सकता

 अगरतला  दा  एस०  वी
 ०  वी०  एस०  कालिज

 1१४४२.  दीदार  देव
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  त्रिपुरा  प्रादेशिक  परिषद्‌  तथा  संसद्‌  के  सदस्यों  द्वारा  सरकार  को  यह

 वेदन  दिया  गया  है  कि  अगरतला  के  एम०  बी०  बी०  एस०  कालिज  तथा  त्रिपुरा  प्रशासन  के  शिक्षा

 निदेशालय  के  प्रशासन  का  बहुत  बुरा  हाल  हो  रहा  है  ;

 क्या  इस  दिशा  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  जांच  में  क्या  कहा  गया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०  :  से  जनवरी  2& go  में  एक  अभ्यावेदन

 प्राप्त  gar  था  जिस  पर  श्री  दशरथ  देव  संसद-सदस्य  तथा  श्री  नपेन्द्कुमार  त्रिपुरा

 प्रादेशिक  परिषद्‌  के  हस्ताक्षर  थे
 ।

 उस  में  त्रिपुरा  शिक्षा  निदेशालय  में  कुप्रशासन  के
 aa

 थे
 ।  इन

 आरोपों  की  जांच  त्रिपुरा  प्रशासन  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  द्वारा  की  गई  थी  ।  उस  अझ्रधघिकारी  ने

 ara  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जोकि  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 आसाम  से  कच्चे  तेल  का  परिवहन

 1१४४ ३.
 श्रीमती  मजीदा  wena  :  क्या  खान  झेल  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्योंकि  रेलवे  बोर्डे  ने  ब्रह्मपुत्र  पर  पाइपलाइन  डालने  की  प्रस्थापना  को  रद्द  कर  दिया

 क्या  सरकार  ने  झ्रासाम  से  कच्चे  तेल  के  परिवहन  के  लिये  कोई  मार्ग  तय
 कर

 लिया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 fart  और  तेल  मंत्री  दे०  कौर  कच्चे  तेल
 की

 लाइन
 का

 निर्माण  arr  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  किया  जा  रहा  सरकार  द्वारा  नहीं  ।

 इस
 पाइपलाइन

 को  ब्रह्मपुत्र  से  पार  ले  जाने  के  लिए  उन्होंने  एक  स्वतंत्र  पुल  बनाने  का  निश्चय

 el
 इस  पाइपलाइन

 के
 मागं  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  सुग्रा  है  ।

 मणिपुर  के  नागा  हौसला

 Trees,  श्रीमती  atta  अहमद  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि
 १६  १९६०  को  मनीपुर  पुलिस  ने  एक  नागा  गांव  से

 कुछ  दस्तावेज  तथा  गोला  बारूद  बरामद  किया  है  श्र  नागा  होम  गाड  के  चार  सदस्यों  को  गिरफ्तार

 लाएगा  er

 मूल  aia  में
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मंत्री  गो०  बज  पता  २४५  १९६०  को  यह  सुचना  मिलने  पर

 कि  इम्फाल  से  २३  मील  दूर  नगरियां  गांव  में  एक  प्रमुख  नागा  विद्रोही  मौजूद  पुलिस  ने  गांव

 पर  छापा  मारा  तथा  नागा  विद्रोहियों  के  स्वयं  कथित  को  गांव  के  अन्य  चार  व्यक्तियों

 समेत  गिरफ्तार  कर  लिया  |  एक  रेमिंगटन  टाइप  कुछ  गोला  बारूद  दस्तावेज

 भी  पकड़े गये  ।

 इस्पात  के  स्टाकिस्ट

 ०
 के  तारांकित ग १४४४  श्री  हाज़िर  :  कया  खान  प्रौढ़  पक  मंत्री  २६  2

 संख्या  ८६०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १०  नियमित  स्टाक  होल्डरों

 तथा  ३  नियंत्रित स्क्रैप  मचेंटों  तथा  ११०  रजिस्टर  स्टाक  होल्डरों के  विरुद्ध  ५  की  गयी  कार्यवाही

 विस्तार से  क्या  है  ?

 खान  ake  इंधन  मंत्रो  स्वर

 १.  १०  नियंत्रित  स्टाक  होल्डरों  की  स्थिति  १.  दो  नियुक्तियां रह  कर  दी  गयी  हैं  ।

 २.  चार  की  उठा  ली  गयी  है

 ३.  तीन  को  चेतावनी  दी  गई  है  ।

 एक  मामला  विचाराधीन है

 २.  तीन  नियंत्रित  cha  weet  की  स्थिति  १.  एक  की  उठा  ली  गयी  है  ।

 २.  दो  मामले  विचाराधीन हैं  ।

 ११०  स्टाक  होल्डरों  की  स्थिति
 ४  की  नियुक्तियां  रह  की  गयी  हैं  ।  बाकी  के

 मामले  विचाराधीन  हैं  ak  राज्य  सरकारों

 से  परामशं  किया  जा  रहा  है  |

 नय  एशियाटिक  बिना  कम्पनी  की  जांच  का  प्रतिवेदन

 1१४४
 श्री राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  तंगामणि

 क्या  वित्त  मंत्री  १७  ge Re  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४८१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  न्यू  एशियाटिक  बीमा  कम्पनी  की  जांच  के  उस  प्रतिवेदन का  परीक्षण

 किया  है  जो  कि  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है

 क्या  सरकार  ने  इससे  रूबी  जनरल  बीमा  कम्पनी  के  मामले
 की

 जांच  पूर्ण  कर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  रिपोर्ट  क्या  कौर

 (=)  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की
 जा

 रही

 मूल  झंप्रेजी  में
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 वित  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  oe  जी  इसका  परिणाम एक

 विवरण  में  दिया  जा  चका  है  जो  कि  तारांकित  प्रशन  संख्या  ४८१  के  उत्तर  में  १७  Rego

 को  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  गया  था  |

 ar  उपरोक्त  विवरण  में
 दी

 गई  जानकारी  के  प्रभावी  ale  कोई  जांच  नहीं

 की  गई  है  ।

 रूबी  जनरल  बीमा  कम्पनी  को  एक  म्रौपचारिक  पत्र  भेजा  गया  था  जिसमें  उन्हें

 परीक्षकों  के  निष्कर्षों  से  परिचित  करा  दिया  गया  था  ।  उन्हें  स्पष्टीकरण  करने  का  एक

 दिया  गया  था  |  यह  स्पष्टीकरण  अरब  प्राप्त  हो  गया  है  उसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 सरदार  करतार  सिंह  को  शझ्राथिक्र  सहायता

 श्री  बि०  दास  गप्त

 श्री  भ्ररविन्द  घोषाल trees.

 कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सिंचाई  के  भूतपूर्व  निवासी  सरदार  करतार  fag  द्वारा  सरकार  को  आधिक  सहायता

 विभिन्न  समयों
 देने  के  लिए  कोई  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  न्  जिसने  कि  नेता  जी  सुभाष  बोस

 पर  झ्राजाद  हिन्द  सेना  के  लिए  १०  लाख  रुपया  दिया  वह  राजस्थान  कीं  एक  फैक्टरी

 में  यपरासी  के  रूप  में  बहुत  ही  wey  वेतन  पर  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  किया  गया  है
 ?

 गृह-कार्य  AR  गो०  To
 :  सरदार  करतार  सिंह

 ने
 आवेदन  पत्र  दिया

 ‘at  यह  सिद्ध  नहीं  हो  सका  कि  उन्होंने  इतनी  राशि  दान  दी  थी  ।

 गम्भीर  विचार  के  बाद  अ्रावेदन  पत्र  रद  कर  दिया  गया  था  ।

 गर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  ऋणों  की  अदायगी

 1१४४८.  शी  ग्रसित  सिह  सरहदी  क्या  वित्त  मंत्री  ११  eto F aretad के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ३२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  लिये

 गारंटी  देते  समय  भारत  सरकार इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करती  है  कि  भ्राता  समय  पर

 हो
 ?

 वित  सूत्रों  मोरारजी  :  विश्व  बेक  को  गारंटी  देने  से  पूर्वे  सरकार  ऋण  प्रात

 करने
 वाली  सम्बन्धित  पार्टी  से  यह  करार

 कर
 लेती  है  कि  यदि  सरकार

 को
 उस  गारंटी  के

 पीन

 विस्व  बेक  को  कोई  राशि  देनी  पड़ी  तो  सरकार  को  उस  पार्टी  की  आस्तियों  शर  सम्पत्तियों  पर

 जैसा
 ही  अधिकार

 होगा  जैसा  कि  ऋण  प्राप्त  करने  पर  विश्व  बैंक
 के  पास  बन्धक  के

 रूप  में
 रखी  गयी

 उन  सम्पत्तियों  पर  fag  बैंक  का  है  ।  उसी  करार  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिनिधियों

 कम्पनियों के  डायरेक्टरों  के  बो  में  नियुक्त  भी  किया  जाता  है  ताकि  इस  बात  का

 ध्यान
 रखा

 जाये
 कि

 वे  कम्पनियां  mest  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  हैं  कौर  उनके  वित्त  की  अच्छी

 प्रकार
 से

 व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  सरकारी  प्रतिनिधि  उस  बोले  में  तब  तक  रहेंगे  जब  तक  कि

 उन

 wma

 की

 तरफ

 ऋण

 में  से
 हुछ  भी

 राशि  शोष  बचती  है ee or  —

 ०५ ्रंग्रंजी में में

 1585  (Ai)
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 रेडियो  aa  1  राडार

 1१४४६.  श्री  Ho  रं०  कृष्ण  :
 कया

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगें  कि  :.

 क्या

 रेडियो

 कौर  राडार  के  उपकरणों  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया
 गया

 कौर

 तक  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जा  चुका  है  कौर  उस  पर  कितनी  लागत

 पायी है  ?

 परीक्षा  उपमंत्री  :  कौर  यह  जानकारी  देना  लोकहित

 में  नहीं है  ।

 नेपाल  को  सहायता

 |  श्री  खिलजी  :

 श्री  gitar  माथुर :

 श्री  Jo  पालक

 FSX

 ।

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 नेपाल  को  at  तक  सहायता  के  रूप  में  कितनी  afer  दी  गई  कौर

 वह  किस  किस  प्रयोजन  के  लिये  दी  गयी  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ३१  १९६१  तक  नेपाल  को

 ८,५३,०  ६,०००  रुपये  दिये  जा  चुके

 यह  सहायता  नेपाल  को  सड़कों  के  कौर  गौचर  हवाई  WE  के

 लघु  सिचाई
 कौर  जल  संभरण  सर्वेक्षण  ग्राम  तथा  स्थानीय  विकास  त्रि सूली

 जल  विद्युत्‌  परियोजना तथा  वन  विभाग  के  क्षेत्रों  तथा  इंजीनियरंग  स्कूलों के

 निर्माण  के  लिये  दी  गयी  थी  ।

 अफीम  की  खेती  में  वृद्धि

 शनी  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  कया  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  पोस्त  की  खेती  को  बढ़ाने  के  निमित्त  कोई  योजना  सरकार  के

 घीन है  ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी  १९६०-६१  के  मौसम में  गाजीपुर  जिले  में  पोस्त

 की  खेती  करने  के  लिए  फिर  से  इजाज़त  दे  दी  गयी  है  कौर  इस  के  लिए  १००३  बीघे  में  खेती  करने

 का  लाइसेंस दे  दिया  गया  है  ।  इस  जिले  में  जितने  एकड़  में  अभी  पोस्त  की  खेती  होती  है  उस  में

 कौर  इजाफ़ा  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नकली  बीमा  कम्पनी

 evyR.  डामर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  मध्य  भारत  के  किसी  भूतपूर्व  राजा  ने  नकली  बीमा  कम्पनी  में  पिछले
 वर्षों  में  जमा  की  गई  afer  को

 ह  TUPI
 Bara  की  डिग्री द्वारा  वसूल  कर  लिया

 मूल  म्रंप्रेजी  में
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 यदि  तो  कितनी  रकम  इस  प्रकार  वसूल  की  गई  है  ;  शौर

 किस  रियासत  के  राजा  ने  ag
 धन

 वसूल  किया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  नही ं।

 त्यौरी  (7). ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 पंजाब  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कृषि  बस्तियां

 Sat  दलजीत  fag
 ५९

 att  दी०  चे  दार्मा

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  थोजनां  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संचालित  योजनाश्रों  के  अधीन

 पंजाब  में  किस  किस  स्थान  पर  मुर  चित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ऑ्रादिम  जातियों  के  लिये  कृषि

 बस्तियां  स्थापित  की  गयी  हैं  ;  शौर

 केन्द्रीय सरकार  की  ate  से  इसके  लिये  wat  तक  कितना  wars  दिया  गया  है  ?

 उपमंत्री  आल्वा  )
 :  म्रनुसूचितਂ  प्राचीन  जातियों  के  सम्बन्ध  मैं

 इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों  से  अनुसूचित  जातियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 F0-F-LEQO  तक  RE Be  लाख  रुपये  |

 अल्प  बचत  योजना

 श्री  दलजीत  सिह
 1१४५४.  f  श्री  रघुनाथ  सिंह

 क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PE KO—|N  में  प्रभी  तक  झड़प  बचत  योजना

 के  अधीन  राज्यवार  कितनी  राशि  इकट्ठी  की  गयी  है  ?

 मंत्री  श्री  मोरारजी  :  १  १९६०  से  ३१  RE Fo  तक  के

 सम्बन्ध  में  इनामी  बांडों  के  प्रतिष्ठित  एकत्रित  राशि  के  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  ~——

 बऋ... णाणणाणातथ

 राज्य

 A  a  a  NS  YY  a  शय  वट  थल  आक

 afer  रुपयों

 शरार  करा  प्रदेश  &  १

 Rvs

 बिहार  4,29

 VAR  १९६०  के

 गुजरात  है,३€  १९६०  के  बाद  के  बारे  में  )

 जम्मू  तथा  काश्मीर  १९

 मूल  wait  में
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 nn  एएल

 राज्य  रुपयों

 ८२

 मद्रास  १,रे६

 मध्य  प्रदेश  २७

 20  €,२९  Ree  के  बाद  के  बारे  में  )

 श  मसूर  8,22

 प  उडीसा
 दे

 ०

 १  पंजाब  द

 राजस्थान  EAU)

 2  उत्तर  प्रदेश  श.६३

 gk  feat  बंगाल  ४.६१

 लपटा a  AT  a

 ह  ER

 ee es  ee

 हीरों  का  तस्कर  व्यापार

 श्रीमती  मजीदा  हं द्र हम

 FIERY.  of  श्री  प्र०  के०  देव

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  है  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  हीरों  के  तस्कर  व्यापार  में  विधि हो  रही  है

 यदि  तो  2eXE  में  कितने  मामले  पकड़े  गये  हैं  ;  कौर

 तस्कर  व्यापारियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  सीमा  शल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादनਂ  शल्क

 प्राधिकारियों  द्वारा  g€4s  PeKE  कौर  REE  में  (३१-१०-६०  १४,  १२

 2c  २५  लाख  रुपयों  के  हीरे  पकड़े  गये  थे
 ।  यद्यपि यह  सच  है  कि  पकड़े  गये  हीरों की  कीमतों

 fig  z=
 में  र्व  &Q%  परन्तु  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  तस्कर  व्यापार  बढ़ता  जा  रहा है  ।

 अल  seve aura से  पाचं  gEgO  तक  ७  मामले  पकड़े  गये  थे  |

 उक्त  ७  मामलों  में  पकड़े  गये  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  भीनी  far  mada  ही  की  गयी  है  2

 (१)  एक  मामला  अभी  न्याय  निर्णयन  के  अधीन है  |

 (2)
 रीय  ६  मामलों  के  सम्बन्ध  में  हीरे  जब्त

 कर
 लियें  गये

 इन में से  २  मामलों  में

 श्रस्तप्रस्त  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाये  गये  थे  परन्तु  न्यायालय  ने  छोड़  दिया  है  |  अन्य  दो
 मामलों  के  व्यक्तियों  को  अपराधी  ठहराया  गया  है  कौर  उन्हें  कैद  श्रौर/श्रथवा  जुर्माना  किया  गया

 है  ।  इन  देता  roar
 में  tat  मुल्क  प्रिवी  कारियों  द्वारा  व्यि  रूप  में  भी  दंड  दिया  गया  था  ।

 बबल अवभनाणाााएल्‍ु एएए  नए ग एएएल्‍एएयएएल्‍ए एएए

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 १८८२,

 मध्य  ग्रदशी  में  जनगणना  कार्य

 १४५७.  श्री  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  झावुश्रा  तथा  चार  जिलों  में  जनगणना  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया

 श्योर

 यदि  at,  तो  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  आल्वा  )
 :  तथा  मध्य  प्रदेश  झाबा  तथा  चार

 जिलों  में  १९६१  की  जनगणना  के  लिये  श्रावक  प्राथमिक  कार्यवाही  के  रूप  में  मकानों  की  सूचियां

 तैयार  की  जा चूकी हैं
 ।  वास्तविक  जनगणना  १०  PEER  को  आरम्भ हो  कर  उसी  वर्ष

 की  ५  मैचों  को  समाप्त  हो  जाएगी  ।  जनगणना  का  कम  पुरा  हो  जाने  के  बाद  उसके  परिणामों  को

 सारणी-बद्ध  किया  जाएगा  |  कौर  जनगणना  की  सारणियां  तथा  प्रतिवेदन  PERX—-GB  में  प्रकाशित

 कर  दिये  जायेंगे  ।  जनगणना  का  कार्य  सारथियों  तथा  प्रतिवेदनों  के  प्रकाशन  के  पश्चात्  समाप्त

 होगा ।

 भारतीय  war  का  स्थान

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 १४५७.

 श्री  डामर

 विश्व  के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  प्रवीण
 की

 खेती  में  भारत  का  कया  स्थान  है  ;

 भारत  में  पैदा  हुई  अफीम  fart  के  अन्य  देशों  में  पैदा  होने  वाली  aaa  की  किस्म

 की  तुलना  में  कैसी

 चित  मंत्री  मोरारजी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  प्रकाशित  सुचना  के

 अनुसार  कानूनी  तौर  पर  इस  समय  दुनियां  में  सबसे  ज्यादा  अफीम  भारत  में  पैदा  की  जाती  है  ।

 दूसरे  खास  खास  देश  जहां  अफीम  की  जाती  है  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ

 भा
 ह )s  ,

 पाकिस्तान  ,  जापान  अगार हनक  बल्गारिया  ।

 (@)  विदेशों  की  बढ़ती  हुई  मांग  कौर  बढ़ते  हुए  श्रायात
 )

 को  देखते  हुए  यह

 कहा  जा  सकता  है  कि  भारतीय  अफीम  दूसरे  देशों  में  पैदा  की  गयी  अफीम  के  MTT  अच्छी  होती

 हैं  ।

 आदिवासी

 26uUG.  थी  प्रकाश बीर  शास्त्री  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रादिवासियों  की  झोर  से  सरकार  को  कोई  ऐसे  ज्ञापन  मिले  हैं  जिनमें  उन्होंने

 यह  अनुरोध  किया हैं  कि  धर्म  परिवर्तन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  ofea: faa  को  मिलने  वाली

 सुविधायें न  दी  जाये ं;

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  उन्होंने  उक्त  ज्ञापनों  में  यह  भी  लिखा  है  कि  आदिवासियों  को

 मिलने  बाली  fare  सहायता  का  अधिकांश  भाग  ईसाइयों  पर  व्यय  होता  है  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  करने  जा  रही

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (find  जनरल  ¢  तथा
 जी

 ae  ET

 मूल  wast  में
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 संविधान  की  व्याख्या  के  अनुसार  शभ्रनुसुचित  जातियों  के  सदस्यों  को  कुछ  सुविधाएं

 प्राप्त  अनुसूचित  जाति  की  सदस्यता  की  स्थिति  धर्म  परिवर्तन  के
 कारण  कोई

 अतर  नहीं

 पड़ता  ।  इसलिये  ज्ञापन  में  सुझाये  गये  प्रकार  की  कोई  कार्रवाई  करने  का  सरकार  का  विचार  नहीं

 है  ।

 लखनऊ  में  बाढ़

 राधा  रस
 :

 }
 |  श्री  श्रीनारायण  दास

 1१४५६.
 |  श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 1
 |  श्री  कालिका  सिह

 श्री
 से०

 wo
 मेहदी

 |  att
 प्र०  to  aq

 क्या  श्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लखनऊ  की  हाल  ही  की  अभूतपूर्व  बाढ़  में  प्रतिरक्षा  सेवायों  ने  कितनी  सहायता की

 थी  ;

 कितने  माल  ate  जान  की  रक्षा  की  गयी  थी  ;

 क्या  इन  कार्यों  पर  कोई  शझ्रतिरिक्त  खर्चें  किया  गया  था  ;  कौर

 सर्दी  at,  तो  कितनी  राशि  खर्चें  की  गयी  थी  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 एक  विवरण  सलंग्न है  ।  परिशिष्ट

 अनुबन्ध  संख्या  €]

 सेना  द्वारा  2,\9%0  परिवारों को  बचाया  गया  ।  बचायी  गयी  सम्पत्ति  की  कीमत  बताना

 संभव  नहीं  है  |

 जी  परन्तु  वह  खर्चे  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जायेगा  ।

 सेनिक किये  गये  अतिरिक्त  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  व्योरा  उपलब्ध  नहीं है  ।

 प्राधिकारियों  द्वारा  ब्योरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 विधान  मंडलों  a  रिक्त  स्थान

 १४६०.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री :  कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संसद्‌  att  विधानमंडलों  के  रिक्त  स्थानों  की  पूर्ति  कितने  समय  में  हो  जानी  चाहिये  ;

 क्या  किन्हीं  भ्रनिवायं  कारणों  से  इस  निर्धारित  समय  को  कुछ  बढ़ाया  भी  जा  सकता

 (77)  संसद्‌  श्र  राज्य  विधानमंडलों  में  इस  समय  कितने  स्थान  रिक्त  हैं  ;  कौर

 इनकी  पूर्ति  कब  तक  संभावित  है
 ?

 विधि
 मंत्री

 प्र ०  Fo  :
 कौर  च्  ate  राज्य  विधानमंडलों  के  रिक्त

 स्थानों
 की

 प्रति  के  लिए  कोई  समय  विधि  द्वारा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  उन  स्थानों  को

 शीघ्र  atten  भरने  के  लिए  निर्वाचन  आयोग  कार्यवाही  करता  है

 अंग्रेजी  में
 कए” एएस णणतए।लिवटटवन्य्पक ee
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 इस  समय  चार  स्थान  संसद्  में  are  चार
 राज्य

 विधानमंडलों में  रिक्त  हैं  ।

 इन  में  से  तीन  स्थानों के  लिए  उपनिर्वाचन at  रहे  हैं  सनौर  २३  १६६०  तक

 समाप्त  हो  जाऐंगे  |  प्राय  पांच  स्थानों के  लिए  उपनिर्वाचन  are  दो  या  तीन  मास  के  इन्दर  हो

 आअआयग  |

 के  एक  गांव  A  उड़ती  हुई  वस्तु

 1१४६१  श्री  रघनाथ  सिंह  :  क्या  वैज्ञानिक  झनुसन्वान  अर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  २२  १९६०  की  संध्या  को  कपूरथला  ज़िले  के  एक  गांव  में

 एक  २  He
 लम्बी  वस्तु  गिरी  थी  जिसमें  पाकिस्तान द्वारा  निमित  बैटरी  सेंलों  वाला  एक  ट्रांसमिटर

 लगा  था  ;  श्र

 यदि  तो  वह  वस्तुतया  थी  ?

 भूवैज्ञानिक  अनुसन्धान  ate  सांस्कृतिक कार्य  उपमंत्री  स०  Ato  :  कौर

 .  यह  सूचना  मिली  है  कि२३  १०.६०  की  रात्रि  को  दो  उड़ने  वाली  वस्तुएँ  पायी  गयी  जिनके

 साथ  पाकिस्तान  द्वारा  निर्मिति  बैटरी  सैल  लगे  हुए  थे  ।  उनमें  से  एक  वस्तु  धैनेविड  गांव  कौर  दूसरा

 पीरांवाली गांव  में  पायी  गयी  थी  ।  वे  दोनों  पंजाब  के  कपुरथला  पुलिस  थाने  के  क्षेत्र के  भ्रन्तर्गत

 आते हैं  ।  वैज्ञानिक  परीक्षण  के  लिये  उन  वस्तु भ्र ों  को
 नयी  दिल्ली

 की  वेधशाला  के

 उपमहानिदेशक  के  पास  भेज  दिया  गया  था  ।  उस  बार  में  उनकी  राय  यह  है  कि  ये  वस्तुऐं  पाकिस्तान

 ऋतु  विज्ञान  सेवा  द्वारा  उच्चाकास  के  मौसम  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने के  लिये  छोड़े  गये

 रेडियो  मीटरोग्राफी
 थे

 ।
 इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  सूचना  मिली  है  कि  रबड़  के  गुबारों  से  उड़ाये  जाने

 वाले  इस  प्रकार  के  उपकरणों  के  इस्तेमाल  को  free  श्रन्तरिकक्ष संगठन  ने  मंजूरी  दी  है  कौर इन

 करणों  को
 कोई  विशेष  महत्व  नहीं  दिया  जाता  है  ।  भारत  में  भी  ऋतु  कार्यों  के  लिये  ऐसे  उपकरण

 छोड़े  जाते  हैं  ।

 ~
 श्रीनगर  प्रदेश  तम्बाकू  की  खेती

 1१४६२.  श्री  रामी  रेड्डी :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  झिंगन  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रांति  प्रदेश  में  के  काइतकारों

 को  सहायता  देने  के  लिये  २  करोड़  रुपयों  की  रादि  मांगी  है  ;  कौर

 उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 tat  (ait  सोराबजी  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  को  यह  परामर्दा  दिया  गया  है  कि  क्योंकि  कृषि  सम्बन्धी ऋण  देने  का

 कार्य  राज्य
 क्षेत्रों  के  श्रस्तगंत  कराता

 इस
 लिये

 art  प्रदेश
 के  तम्बाकू  के  काश्तकारों  को  ऋण

 देने  का  कार्य  राज्य  सरकार  का  है  ।
 ल eS  CR

 fa  अंग्रेजी  में
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 बीकानेर  शौर  wag  में  पुरातत्व  सम्बन्धी  खुदाई

 1१४६:  श्री  नसीहत  :  क्या  वैज्ञानिक  झन व बान  झोर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पुरातत्व विभाग  ने  बीकानेर  क्षेत्र  पौर  रुपए  में  कोई  खुदाई की  है  ;

 वहू  कब  की  गयी  थी  कौर  किस  के  द्वारा  की  गयी  थी

 (7)  क्या  उस  सम्ब्रत्ध  में  कोई  रिपो  प्रकाशित  की  गयी  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  AK

 वहू  कब  तक  छप  जायेगी
 ?

 वैज्ञानिक  झपुतंत्रात  ate  ategiaa  कार्प  उपसंत्रो  | है +  मो०  जी  ate

 (  (१)  पुरातत्व  विभाग  की  अनुसन्धान शाखा  द्वारा  EXO  से  ५३

 (२)  पुरातत्व  विभाग  की  खुदाई  दाखा  द्वारा  --  १४५३-५५  तक  ।

 (7)  प्रारम्भिक  रिपोर्टे  प्रकाशित  कर  दी  गयी  है  ।

 श्र  vet  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 टैगोर  जिस  इतनी स समारोह

 Sf  श्री  दी०  चल  जमा

 ६४,  1  श्री  राधा  cay

 क्या  वैज्ञानिक  श्नु तस्वान  श्री
 गे  कि  भारत

 सांश्टलिक-काये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 तथा  विदेशों  में  टैगोर  जन्म  शताब्दी  समारोह  मनाने  के  लिये
 बनाई  गयी  विस्तृत  योजना  को  कहाँ

 तक  कार्यान्वित किया  गया  है  ?

 अनुसंधान  ate  सांगठनिक-फाड़े  उपयंत्री  ato  :
 रवीन्द्रनाथ

 गोर  जन्म  शताब्दी  समिति  टैगोर  जन्म  शताब्दी  समाचारਂ  नामक  मासिक  पत्रिका  निकलती
 है

 जिसमें  समय  समय  पर  भारत  विदेशों  में  टैगोर  जन्म  दाताब्दी  समारोहों  के  सम्बन्ध  में

 क्रमों  की  प्रगति  बताई  जाती  है  ।  समिति  ने  भी  तक  दो  ae  निकाले  हैं  ।  अन्तिम  झक  REgqo

 में  निकाला  गया  था  ।  दोनों  अंकों  की  प्रतियां  संसदीय  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है

 रूपकला  अर  दुर्गापुर  में  मत  भट्टियां

 1२४६५.  थी  दो  do  क्या  खन  झर  इन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  जुलाई से  नवम्बर  १९६६०  तक  रूरकेला  कौर  दुर्गापुर में  कितनी  बार  aaa  भट्टियां  रुकी
 ?

 रु खान  अर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  सिडनी  :  जुलाई से  १६६०  तक  की

 अवधि
 में

 सकेगा
 की

 एक  मन  भट्टी  १०  से  १५  FeKO  तक  बन्द  रही  थी  क्योंकि टेप  होल

 के  निकट  खराबी हो  गयी  ।  उसी
 अवधि

 में  दुर्गपुर  में  एक  मन  भट्ठी ३०  rg  ६०

 को ११  घंटे  wy  मिनट  तक  बन्द  रही  ।
 a  बन

 मल  अंग्रेजी में
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 सोने  का  पकड़ा  जाना

 1१४६६.  श्रीमती  मजीदा  अहमद  :  क्या  frat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 न

 क्या  यह  सच  है  कि  २६  अक्तूबर  P& Ka  को  अफ्रीका  से  जाने  वाले  एक  यात्री  से  बम्बई

 सीमा  शुल्क  अघिकारियों द्वारा  ५००  तोले  सोना  पकड़ा  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 pias  मंत्री  मोरारजी  :  .२६  अक्तूबर  १६६०  को  एस०एस०

 काम्पला  द्वारा  मोम्बासा  से  यात्री  के  रुप  में  मेथिपास  ए  रोड  रिगेस  नामक  एक  पुर्तगाली  भारतीय

 जन  बम्बई  पहुंचा
 |

 उसके  पास  एक  डम  था  जिसमें  सुखी  खाने  पीने  का  सामान  तथा  कुछ  साबुन

 तेल  सामान था
 ।

 बम्बई  सीमा  शुल्क  कर्मचारियों  ने  जब
 उस

 ड्रम  का  अ्रच्छी  प्रकार  से  परीक्षण

 किया  तो  यह  ज्ञात  gar  कि  ड्रम  का  तला  एक  बनावटी  सा  है  जिसके  नीचे  सोने  के  १८  टुकड़े  थे  जिनका

 वज्न  ४८५  तोले  उसके  अतिरिक्त उसमें  ८  सिकके  शौर  १८०  कलाई  की  घड़ियां थी  ।  कुल

 माल की  कीमत  लगभग  G0,000  रुपये थी  ।  २६ अक्तूबर  १९६०  की  रात्रि  को  उस  व्यक्ति को

 गिरफ्तार कर  लिया  गया  श्र  उसे  २७  अक्तूबर  को  चीफ़  प्रेजीडेंसी

 मेजिस्ट्रेट

 के  सामने पेश  किया

 गया  ।  उस  बारे  में  यह  पास  हुए  कि  उसे  9Y,00¢  रुपयों  की  जमानत  पर  छोड़  दिया  जाये  ।

 जमानत  की  राशि  को  बाद  में  घटाकर  ६०,०००  रुपये  कर  दिया  गया  |  उसके  विरूद्ध  अ्रदालत  में

 मामला  दर्ज  कर  दिया  गया  है  ।  मामला  अभी  विचाराधीन है  ।

 गुजरात  का  भूतत्वीय

 gt  पृ०  र  पटेल 3

 To  Ho  संघी

 क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  चार  वर्षों  में  गुजरात

 राज्यों  किस  किस  जिले  में
 भूतत्वीप  सर्वेक्षण

 किया  गया  था
 ate  सर्वेक्षण

 की  उपपत्तियों  क्या  हैं  ?

 fart  और  तेन  मंत्री  के०  Qo  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है
 परिशिष्ट  3,  अनवरत  संरा  १०]

 राज्य  faa  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1१४६८
 वां  ना०  1aarey : :

 ने  थी  तंगा मणि  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  नयी  में  राज्य
 शिक्षा

 मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  हुमा  था  ;

 यदि  तो  किन  किन  विषयों  पर  विचार  किया  गया  था  ate  क्या  कया  निर्णय  किये

 गये  हज़ार

 (77)  क्या  सम्मेलन  ने  पते  दत्त  तीर्थों
 a

 कार्यान्वित  पर  भी  पुनरीक्षण  किया  था
 ?

 i ४  नकब
 fiat

 हज लिलि
 (sto  लाग  start)  :  ,

 एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 ~~  बन
 ~

 सल  wat  में
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 विवरण

 ्य
 ड  ate  4  TAs  <,  १६६०  नत  Sine  शिक्षा  मंत्रियों  का  नई  f  a पद् ont  में  एक  सम्मेलन

 हुआ  था

 सम्मेलन  में  जित-जिन  बातों  पर  चर्चा  की  उसकी  एक  प्रति  संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  ३,  श्रनुबन्थ  संख्या  ११]  ।  कार्यवाही  को  श्रमी  अन्तिम  रूप  देना है
 |

 यह  रीति  है  कि  पहले  सम्मेलन  में  की  गयी  सिफ़ारिशों  पर  किये  गये  कार्य  का  ब्यौरा

 सम्मेलन  में  परिचालित  किया  जाता  हैं  ।  गत  सम्मेलन  में  वैसा  ही  किया  गया  था  ।

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  को  गाड़ी  की  चोरी

 1१४६९.  श्री  सुमन  घोष  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH

 क्या  यह  सच  है  कि  मई  से  जुलाई  तक  की  अवधि  में  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  की

 शुक्र  लैण्ड  रोवर  की  वह  गाड़ी  पश्चिमी  बंगाल  के  बरहान  ज़िले  के  कोरवा  नगर  से  चोरी  हो  गयी

 थी  जो  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  जिला  परियोजना  कार्यान्विति  समिति  को  दी  गयी  थी ;

 यदि  तो  वह  कब  चोरी  हुई  थी  ak  उसकी  कीमत  कितनी

 Far  इस  सम्बन्ध  में  कोई  खोज  की  गयी  ate

 क्या  किसी  श्रपराधघी  को  पकड़  लिया गया  है  ?

 गवारा  मंत्री  का०  ला०  :  हां  ।  लैण्ड  रोवर  की  गाड़ी

 अपितु  एक  जीप  चोरी  हो  गयी  थी  ।

 23/2%  १९६०  की  आधी  रात  को  चोरी  हुई  थी  ।  किराया  भाड़े  सहित

 उसकी  मूल  कीमत  १२,५३१  रुपये  १२  नये  पैसे  है

 ai  जांच  की  जा  रही है

 अभी  तक  नही ं।

 श्रेणी  १  के  पदाधिकारियों  तथा  स्टेनोग्राफर ों  के  संघ

 1१४७०.  श्री  स०  Ato  बनर्जी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १  १९६०  के  अतारांकित

 जश्न  संख्या  १९४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  तथा  केन्द्रीय  स्टेनोग्राफर  सेवा  के  श्रेणी  १

 के  पदाधिकारियों  के  संघों  को  मान्यता  दे  दी

 क्या  सरकार को  इस  बात  का  विश्वास है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय संघ  द्वारा  जिन

 ६५६  सदस्यों  की
 सुची  भेजी  गयी  वह  सुची  गलत  नहीं  तौर  उन  सभी  सदस्यों ने  चालू

 वर्ष  के  लिये  चन्दा  सदा  किया  gar

 इस  संघ
 की  महा  सभा

 की  अन्तिम  वार्षिक don  कब  हुई  कौर

 क्या  उस  बैठक  में  उस
 समस्या  के

 सभी  अघिकारियों
 का  चुनाव  किया  गया  था  ?

 oy,
 1

 भ्रंग्रेजी  q
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 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 :  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा
 के

 श्रेणी  १

 के  पदाधिकारियों  के  संघ  को  मान्यता  प्रदान  कर  दी  गयी  है  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर

 सेवा  के  श्रेणी  १  के  पदाधिकारियों  के  किसी  भी  संघ  को  प्रभी  तक  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गयी  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सच  से  यह  ज्ञात  gard  कि  सभी  सदस्यों  ने  areal  तक  चालू

 वर्ष  के  लिये  चन्दा  war  नहीं  किया  है और  उस  संघ  द्वारा  उन  पदाधिकारियों  को  याद  कराया  जा

 रहा  है  जिन्होंने  कभी  तक  श्रपना  चन्दा  war  नहीं  किया हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  जानकारी

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  संघ  द्वारा  भेजी  गयी  सूची  झूठी है
 ।

 अर  संघ  द्वारा  भेजी  गयी  जानकारी  के  भ्रनुसार  संघ  की  महासभा  की  अन्तिम

 बैठक  न  ५३  में  हुई  थी  जिस  में  अधिकारियों  के  चुनाव हुए  थे  ।  उसके  बाद  किसी  विशिष्ट

 समपारों  पर  विचार  करने  के  लिये  तो  बैठकें  बुलायी  गयी  परन्तु  इन  बैठकों  में  कोई  भी

 चुनाव  vat  किया  गधा  था  ।  संघ  से  यह  सुचना  मिली  है  कि  पदाधिकारियों  के  चुनाव  के  लिये

 महासभा  की  की  तिथि  २८  R&Ro  निर्धारित  की  गयी  है  ।

 fact  में  नयी  पोलिटेक्निक  संस्था

 1१४७१.  श्री  ato  चे  शर्मा  :  कया  श्रनुसन्घान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  एक  नयी  पोलिटेक्निक  संस्था  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या  कौर

 उस  में  क्या  क्या  व्यवसाय  सिखाये जाने  का  विचार  है  ?

 1  श्रनुसन्घान  शर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो ०  से

 दिल्‍ली  प्रशासन  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रमित  दिल्‍ली  में  दो  ak  पोलिटेक्निक

 संस्थायें  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  प्रत्येक  संस्था  में  प्रति  वर्ष  २४०  विद्यार्थियों  को  दाखिल

 किया  जा  सकेगा  रोक  उनमें  मेकेनिकल  एण्ड  इलेक्ट्रिकल  इंजीनियरिंग  डिप्लोमा  कोर्सों

 का  शिक्षण  दिया  जायेगा  ।

 एक  संस्था  खोखला  प्रौद्योगिक  बस्ती  में  ate  दूसरी  संस्था  gar  में  स्थापित  की  जायेंगी  |

 ब्यौरेवार  योजना  शर  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ato  अन्दमान  कौर  ato  सलीमਂ

 1१४७२.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  सरकारी  इमारती  लकड़ी  तथा  सत्य  सामान  पोर्ट  ब्लेयर  से  कलकत्ता  को

 सरकारी
 जहाज़  एम०  वी०  अन्दमान  द्वारा  भेजा  गया  था  जो  कि  पोर्ट  ब्लेयर  से  ३०  १९६०

 को  रवाना  झ्र

 कितनी  सरकारी  इमारती  लकड़ी  तथा  aes  सामान  एक  गैर-सरकारी  जहाज़  एम ०  वी ०

 सलीम  द्वारा  भेजा  गया  था  जो  कि
 ४  १९६०  को  या  उसके  लगभग  पोर्ट  ब्लेयर  से  चला  था

 शर  उसके  लिये  कितना  भाड़ा  दिया

 (7)  एम०  वी०  अन्दमान को  कलक  ते  से  पोर्ट  ब्लेयर  के  लिये  किस  दिन  वापिसी पर  रवाना

 होना  था  तर  वास्तव  में  वह  जहाज़  किस  तिथि  को  कलकते  से  चला  ग्रोवर
 ee  लीगा

 मूल  ग्रेजी  में
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 एम०  वी०  अन्दमान  को  पोर्ट  ब्लेयर  से  चलते  समय  एक  दो  दिन
 के

 लिये  रोक  क्या

 न  लिया  गया  ताकि  एम०  वी०  सलीम  में  जो  सामान  भेजा  गया  वह  इसी  जहाज़  से

 जा  सकता  ?

 मंत्री
 गो०  To  ५७०  टन

 ॥

 (१)  सरकारी  इमारती  लकड़ी  ११५  टर्न

 अदा  किया  राया  किराया  भाड़ा  क  Rey  ध्  रुपय

 २०  od (२)  किमी  गैर-सरकारी  पार्टी  द्वारा  भेजी  गयी  इमारती  लकड़ी

 किराया  भाड़ा  क  १,२००  रुपए

 (३)  मालिक  का  अपना  सामान  जिसका  किराया  भाड़ा हो  सकता  है  दे  रुपय

 निर्धारित  तिथि  e  ¥8-G-FEKO

 वास्तविक  तिथि  ह  १९६०

 एम०  वी०  सम्मान  को  रोकता कई  कारणों  से  अनुचित  था  ।  प्रथम  कारण  यह  है  कि

 यह  जहाज़  एक  यात्री-तथा-माल  जहाज  है  कौर  इसे
 निर्धारित

 कार्यक्रम  के  HTT  चलना  पड़ता

 दुसरी  बात  यह  हैं  कि  यह  जहाज़  पहले ही  में  मरम्मत शादी  के  लिये  बुक  चुका  था

 ait  विघालय  होन ेसे  कार्यक्रम  मेंगनी  हो  जाने  का  मय  था  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  कलकत्ते  में

 इसका  अना  ज्वार  भाडा  AT  त्र  में  पड़  गया  था  इसीलिये  सामान  को  कम  सीमा  तक  ही  ले

 जाया  गया  था  ।

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  a  लोध्र  डिवीजन  कलक

 1१४७३.  थ्रो  स०  Alo  बीजों  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  नि  की  कृपा  करेंगे कि  :

 fe
 ब्या  यह  सव  कि  वेतन  योग  दारा  लोध्र  डिवीजन  कलकों  ग  ks)  ये  जिस  विशेष

 ग्रेड  की  AEC  की  गयी  ag  भड़  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  लाग  wat वि  या  गया

 प्रौढ़ यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 (7)  q  थर  र  ढारा  व  कारवाही  की  गती  है
 ?

 tare  क्षा  लतपमंत्री  att  रयूरायदा
 अ  A \

 azar  wa
 1९  ५11  सर बच स्थानों के  apart  डिवीजन

 ग्या erat  क  लिये  Pers
 गये

 जनन े  t.  सेवायों  में  असैनिक
 शित

 \a ~~

 वत बेतन ) रयाफक १४५

 १६६०  में

 7
 सुचित कर  दिया  Pore or 5 Ti है  जो

 फि  भारत
 सरकार  के  ग्रयायारय a

 i  Til  १५  gEgo

 में  पक् ता चात

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 (7)  सिलेक्शन  ग्रेड
 में  इन  cat  के  निर्माण  फे  लिये  पतों  हे  सम्बन्ध  में  सामान्य  हिदायतें

 जारी  कर  दी  गयी  हैं  ।

 प्रोग्रेस  में
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 इम्फाल  नगरपालिका  के  प्रवान

 1१४७४.  श्री  लें  malo
 सिंह

 :
 क्या  मुंह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इम्फाल  नगरपालिका  के  प्रधान  को  मनीपुर  सलाहकार  समिति

 का  सदस्य  बनाया  गया

 यदि  तो  क्या  मनीपुर  की  कौर  अरन्य  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  सब  नगरों
 की

 पालिकाओं  के  प्रधान  गुह-किये  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्न  सलाहकार  समितियों  के  सदस्य  नियुक्त

 किये  जाते  wk

 यदि  तो  मनीपुर  सलाहकार  समिति  के  मामले  में  नियमों  के  विपरीत  यह

 कार्य  करने  का  क्या  कारण  है  ?

 fier  मंत्री
 [To  पन्त  )

 ot
 हाव

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रमुख  नगरपालिकाओं के  प्रधानों
 को  सलाहकार

 समितियों  में  लेने  की  प्रथा  है
 ।

 दिल्‍ली  नगरपालिका
 का

 मेयर  कौर  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 समिति  का  वरिष्ठ  उप  प्रधान  दिल्‍ली  की  सलाहकार  समिति  के  सदस्य  हैं  ।  अगरतला  नगरपालिका

 बोर्ड  भंग  हो  चुका  है  कौर  उसका  प्रधान  निर्वाचित  व्यक्ति  नहीं  है  ।  इसलिये  मनीपुर  की  सलाहकार

 समिति  का  गठन  दूसरे  संघ  राज्य-क्षेत्रों  की  सलाहकार  समितियों  के  लिये  अपनाये  ब्योरे

 स्वरूप के  हैं  ।

 प्लास्टिक के  माल  की  पकड़

 TROY.  श्रीमती  मजीदा  भ्रामक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  ६  १९६०  के  हिन्दुस्तान tess  में

 प्रकाशित इस  समाचार की  are  दिलाया  गया  है  कि  बहुत  से  बंडल  जो  सरकारी  लाइसेंस के

 जिन्हें  प्लास्टिक का  माल  बताया  गया  हांगकांग  को  भेजे  जा  रहे  कलकत्ता  में

 सीमा  शुल्क  कमेंचारियों  द्वारा  पकड़े  गये  उन  में  प्लास्टिक  के  थैलों
 की

 बजाये  पत्थर  के  टुकड़े

 यदि  तो  बेईमान  व्यापारी  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  भर

 इस  व्यापारी  का  क्या  नाम  था  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  हां  ।  तथ्य  ये  हैं  कि  २५  age जो

 निर्यात  के  लिये  दिये  गये  थे  कौर  जिन  के  बारे  में  बताया  गया  था  कि  उन  में  प्लास्टिक  के  थैले

 कौर  हाथी  दांत  का  माल  जब  उनका  परीक्षण  किया  गया  तो  उन  में  लकड़ी  का  बुरादा  पाया

 गया  ।  माल  पेनांग  को  निर्यात  करने  का  इरादा  था  ।

 निर्यातकों  को  समुद्र  सीमा  मुल्क  ऑ्रधिनियम  की
 घारा  2&9(3)  तथा  (३७)  के

 कार्रवाई  के  हेतु  कारण  बताओं  नोटिस  जारी  कर  दिये  गये  कौर  मामला  न्यायाधिकरण

 के  लिये  कलकत्ता  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  के  सामने है  ।  स्थानीय  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण

 प्राधिकारी  तथा  कलकत्ता  को  भी  सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों  ने  सूचना  दे

 दी  है  कि  वे  इस  मामले  में  जो  कार्रवाई  उचित  करें  |

 निर्यातक
 ड  ill  होत चंद

 RX,  चित्तरंजन  कलकत्ता  |
 ए ्रलािवलवनधनिायानाजजानमनाभगगााग्ाभागा  re  ee  |

 पटेल  अंग्रेजी  में



 २१५२  लिखित  उत्तर
 ७  १६६०

 घचिधि  अयोग  का  प्रतिवेदन

 1१6७६.  श्री  तंगामणि  :  क्या  विधि  मंत्री  २४  2EqO  के  तारांकित  प्रदान
 संख्या

 ७०७ के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विधि  झ्रायोग  के  eva  प्रतिवेदन पर  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने के  लिये  क्या  कार्रवाई

 की  गई  है
 ?

 विधि  मंत्री  श्र०  कु०  atc  विधि  झ्रायोग  के  १४वें  प्रतिवेदन

 में  वे
 सिफ़ारिशें  हैं  जिनका  सम्बन्ध  न  केवल  विधि  मंत्रालय  से  है  भ्रमित  अन्य  केन्द्रीय

 मंत्रालयों

 a  राज्य  सरकारों  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  कौर  उच्च  न्यायालयों  से  भी  है  |  उच्चतम  न्यायालय

 तथा  उच्च  न्यायालयों  ने  उन  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  अधिकांश  सिफ़ारिशों  पर  पहले  ही  विचार

 कर  लिया है  ।  इसी  प्रतिवेदन में  की  गई  अधिकांश  अन्य  बड़ी  सिफ़ारिशों के  बारे  में

 जून  Rags  में  श्रीनगर  में  हुए  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई  थी  शर  कतिपय  निर्णय

 किये जा  चके  हैं  ।  सिविल  तथा  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिताओं  में  संशोधनों  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 के  सुझाव  के  अनुसार  विधि  आयोग  को  पहले  ही  लिखा  जा  चका  है  ।  विधि  व्यवसायी  विधेयक

 VERE  जो  अब  संसद  के  सामने  प्रतिवेदन  के  weary  २५  शर  २६  को  कार्यान्वित  करने

 का  प्रयत्न  किया गया  है  ।

 गांजा  कौर  भांग  के  उपयोग पर  प्रतिबन्ध

 श्री  राम  कृष्ण  गीत

 trove.  {
 श्री  afar  घोषाल  :

 att  कालिका  सिंह

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेंगे  कि  देश  भर  में  गांजा  कौर  भांग  के  उपयोग पर

 प्रतिबंध  लगाने  का  प्रश्न  किस  स्थिति  में  है  ?

 मंत्री  मोरारजी  देसाई )  )  :  गांजा  ak  भांग  का  चिकित्सा  के  अतिरिक्त  उपयोग

 करने  पर  साध  जम्मू  और  मध्य  प्रदेश
 निषेध  क्षेत्र  )  मद्रास मंसुर  राज्यों  तथा  प्रतिमान  प्रौढ़  निकोबार  द्वीप

 लक्काट्वीप

 मिनिकाय  ate  श्रसिनदिवी  द्वीप  हिमाचल  प्रदेश  कौर  मनीपुर  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 प्रतिबंध

 लगाया गया  है

 राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  एवं  तथा  त्रिपुरा  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 गांजा  का  चिकित्सा  के  भ्र ति रिक्त  उपयोग  प्रतिबंधित  ae  भांग  का  उपयोग  निषेध  करने  का

 प्रश्न  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  प्रशासनों  के  विचाराधीन  है  ।

 अवशिष्ट  मध्य  प्रदेश  मद्य-निषेध  उड़ीसा  भर  परिचित  बंगाल  में  गांजा

 at  भांग  के  उपयोग पर  प्रतिबंध  लगाने
 का  ST  राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन  है

 ।

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 १६  १८८२  २१५ े

 राज  भाषा  विधेयक

 1१४७८.  श्री  melee  घोषाल :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 कितने  ate  किन  किन  राज्यों  ने  राज  भाषा  विधेयक  पारित  कर  दिये

 क्या  भाषाई  भ्रल्पसंख्यक  आयोग  से  स्वीकृति  देने  के  लियें  प्रार्थना की  गई  है  ?

 मंत्री  गो०
 ब०  :  राज्य  :

 उत्तर  मध्य

 राजस्थान पंजाब  |

 नहीं  ।  संविधान के  mete  इस  की  श्रावव्यकता  नहीं है  ।

 विदेशी  बैंकों  में  भारतीयों  के  लेखे

 1१४७६.  श्री  हरविन्द  घोषाल :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विदेशी  बैंकों  में  भारतीय  व्यापारियों के  गुप्त  लेखों  के  बारे  में

 कारी  प्राप्त  कर  सकी है  ;  कौर

 यदि  तो  १९६०  में  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  था  उन  में  कितनी

 राशि  भ्रन्तग्रंस्त  थी  ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 :  नहीं  ।  विदेशों  में  बैंकों  में
 कुछ  भारतीय

 व्यापारियों  के  अनधिकृत  var  संबंधी  जानकारी  सरकार को  मिल  गई  है  ।

 १९६०  में  (३०-११-६०  बारह  मामलों  का  पता  चला  था  ।  इन  मामलों  में

 कितनी  राशि  series  है  यह  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है
 ।  तथापि इन  में  ५७,०००  रुपये  के

 wats ने  लगाये  गये  थे  ।

 उत्तर  सिक्किम  सड़क

 Te¥s0,  श्री  रवीन्द  घोषाल  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  सिक्किम  सड़क  की  प्रगति  में  कुछ  विलम्ब  हुमा  है  ;  भर

 यदि  तो  क्यों  कौर  क्या  कठिनाइयां  हैं  ?

 उपमंत्री  हां  ।

 भारी  चट्टान  के  विस्फोटन  के  कारण  विलम्ब  हुमा  है  ।

 विदेशी  पत्रकारों  का  आगमन

 1१४८१.  श्री  म्ररविन्द
 घोषाल :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  प्रगति  देखने  के  लिये  विदेशी  पत्रकारों  को  निमंत्रण  दिया

 गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  किन  देशों  से  ?

 मंत्री  मोरारजी  :
 हां  ।

 इंगलिस्तान  कौर  पश्चिमी  जर्मनी  ।
 a

 मूल  wit  में



 RUS  ७  2EKe

 भारत  सेवक  समाज

 1१४८२.  श्री  क्‌०  द०  परमार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEAR

 रे  १६६०  तक  वर्षवार  भारत  सेवक  समाज  को  कितना  wart  कौर  ऋण  दिया  गया है  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  PeUY  से  १९६६०  तक  भारत  सेवक॑  समाज  को

 दिये  गये  ऋणों  ate  भ्रनुदानों  की  afer  नीचे  दी  जाती  है  ——

 terrae  2
 ध ि  शणक

 (2)  PEYT-YY  BGR,  RXR

 २९७ (२  )  PEXY-KR  R0,k2  मै  ह  ~N

 (3)  PEXE-UY  २१.९९

 (¥)  १९६  ४५७-५५  29,  25,232

 (x)  PEYG-VE  २३,  ४६,१८६  ३०,७०७

 (&)  PEXE-Ko  रख  R,55%  ¥,€o0,006

 १६६०-६१ (७)
 weet

 जोड़  Z,2¥,2e, Vey  &,  २०,००७

 ee  —  a

 राजपत्र  में  हिन्दी  विज्ञप्तियां

 १४८३.  श्री  प्रकादाबवोर  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  प्रकार  के  उत्पादन-शुल्क  शरर  सीमा  शुल्क  के  विषय  में  जो  सरकारी

 प्तियां  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  होती  उन  भ्रंग्रेजी
 के  साथ  हिंदी  में  भी  प्रकाशित

 न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  निकट  भविष्य  में  कोई  ऐसा  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  ऐसी  विज्ञप्तियां  हिन्दी

 में  भी  प्रकाशित हों  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसी  व्यवस्था  कब  से  चालू  होगी  ?

 flaw  मंत्री  मोरारजी
 :  ate  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (  सेंट्रल

 एक्साइज  )
 कौर  सीमाशुल्क  की  बुनियादी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  व  नमक

 नियम  ate  भारतीय  श्रायात-निर्यात-दुल्क  अधिनियम  की  अ्रनुसूचियों  के  रूप  में  प्रकाशित

 की  जाती  है  ।  चूंकि  इन  अधिनियमों  का  हिन्दी  में  ग्रनुवाद  किया  जाता  इसलिये  इन  भ्रनुसूचियों

 का  भी  अनुवाद  करना  पड़ता  है  ।  कभी  कभी  इन  कानूनी  दरों  में  कुछ  तब्दील  गजट  में  प्रकाशित

 श्रधिसूचनाश्ं  के  द्वारा  की  जाती  हैं  ।  ये  तब्दीलियां  जनता  को  श्राम  तौर  से  प्रेस  नोटों  द्वारा  सूचित
 की  जाती  हैं  जो  भारतीय  भाषा ग्र ों  के  समाचारपत्रों  में  छपते  हैं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 इनामी  बांडों  का  हिन्दी  में  छापना

 १४८४.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इनामी  बांडों  और  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्रों  को  हिन्दी  में  छपवाने  की  कोई  व्यवस्था

 ee
 को  गई  यदि  तो

 इस
 के  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 tia  sai  में



 १६  १८८२  लिखित  उत्तर  raees

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  व्यवस्था  की  गई  तो  हिन्दी  में  छपे  इनामी  बांड  कौर

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र  डाक-घरों  में  कब  से  मिलने  लगेंगे  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  नहीं  ।  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि

 जब  तक  संविधान के  अनुच्छेद  ३४३  (२)  के  भ्रनुसार  परं ग्रेजी  राजभाषा  बनी  हुई  है  तब  तक  बचत

 पत्रों  शर  दूसरी  सरकारी  को  भ्रंग्रेज़ी  में  छापना  ही  पड़ेगा

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  भाषा  अध्यापक

 श्र  प्रकाश वीर  शास्त्री  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली संघ  राज्य-क्षेत्र  के  राजकीय  हायर  सेकंडरी  स्कूलों  में  छठी से  ले  दसवीं

 तक  की  कामों  को  पढ़ाने  वाले  भाषा  अध्यापकों  के  लिये  निर्धारित  निम्नतम  योग्यता  व  निम्नतम

 वेतन क्रम क्या  हैं  ;  झर

 ये
 कब

 से  लागू  किये  गये  हैं
 wh

 कयों
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  लाभ  :  कौर  .
 गवर्नमेंट  हायर  सेकण्डरी  स्कूलों

 में  छठी  से  दसवीं  तक  की  कक्षाश्रों  को  पढ़ाने  वाले  भाषा  अध्यापकों  के  लिये  निर्धारित  न्यूनतम  योग्यतायें

 वेतनमान
 निम्नलिखित  हैं

 कक्षाएं  योग्यताएं
 वेतनमान

 (१)  छठी  से  meat  वैकल्पिक  विषय  के  रूप  में  Yoo—¥—PYo—-G— Fax

 प्राचीन  अथवा  ई०  ato  रु०

 निक  भारतीय  भाषा  सहित

 विद्यालय की  उपाधि  )  तथा

 शिक्षा  में  उपाधि  या  सनद

 )  अथवा  पांच  साल

 पढ़ाने का  प्रमुख  |

 प्राचीन  भाषा ग्र ों

 भारतीय  भाषाओं  से  के

 अध्यापकों  क  लिये  शास्त्री  या  इस

 के  समकक्ष  प्राचीन  भाषा  की  कोई

 परीक्षा  कौर  ग्रंप्रेज़ी  में  बी०  ए०

 तथा  दिक्षा  में  उपाधि  या

 सनद  waar  पांच

 साल  पढ़ाने  का  अनुभव  |

 (२)  नवीं
 a

 दसवीं  .  भारतीय  विश्वविद्यालय  की  Ro—G—Yo  o—Fo  बी  ०

 sara  तथा  शास्त्री  या  इसी  के  १०-३००  ए

 समकक्ष  कोई  परीक्षा  अथवा

 निक  भारतीय  भाषा  की  कोई

 कक्ष  परीक्षा  |

 wish  में

 1585  (Ai)
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 कक्षाएं  योग्यताएं  वेतन  मान

 वैकल्पिक  विषय  के  रूप  में  प्राचीन

 या  आधुनिक भारतीय  भाषा  सहित

 विश्वविद्यालय  की  उपाधि  तथा

 दिक्षा  में  उपाधि  या  सनद

 अथवा  पांच  साल

 पढ़ाने का  |

 प्राचीन  arent

 भारतींय  भाषाओं  से  के

 ग्रध्यापकों  के  fas  शास्त्री  या  इस

 के  समकक्ष  प्राचीन  भाषा  की  कोई

 परीक्षा  शौर  अंग्रेजी  में  बी०  ए०

 तथा  शिक्षा  में  उपाधि  या

 सनद  (festa)  अथवा  पांच

 वर्ष  पढ़ाने  का  अनुभव  |

 सिटी ीटटनाटटीएीटीी ार

 उपरोक्त  न्यूनतम  योग्यताएं  और  वेतन  मान  १-४-५०  से  निर्धारित  किये  गये

 किंतु  इस  के  साथ  यह  भी  बताना  उचित  होगा  कि  वेतन  ग्रा योग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 छठी  से  ले  कर  दसवीं  तक  की  कक्षाश्रों  को  पढ़ाने  वाले  भाषा  अध्यापकों  के  लिये

 ई०  बी--  रुपये  का  एक  सामान्य  वेतन  मान  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  ।  यह

 वेतन  मान  पद्धति  -19-¥E  से  दिया  जायेगा  ॥

 रूसी  विमानों  का  क्रय

 1१४८६.  श्री  रघुनाथ  fag  :
 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  लिये  रूसी  विमान  खरीदने  के  लिये  मास्को  में  हाल  ही  में  कोई  संविदा

 हुआ है ; श्र ;  शौर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  ज  1;  हां  ।

 सभा  में  संविदा  का  व्यौरा  बताना  लोक  हित  में  नहीं  है  ।

 स्टेनोग्राफर

 द ह  at  :
 1१४८७.

 श्री  ao

 श्री  go  के०  देव  :

 गें क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  2EXY  में  पदोन्नत  किये  गये  कुछ  स्टेनोग्राफर  4 & c a5  में  प्रत्यावर्तन

 होने  चाहियें  थे  क्योंकि  वे  संध  लोक  सेवा  शझ्रायोग  की  स्टेनोग्राफर ों  की  परीक्षाश्ओों  में  प।स  नहीं  हो
 सके  ;

 मित  अंग्रेजी  में
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 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  कुछ  स्टेनोग्राफर  अधीनस्थ  दफ्तरों  में  भेज  दिये  गये  ताकि

 उन्हें  उन  के  पदों  पर  सुरक्षित  रखा  जा  जबकि  दूसरे  लोगों  को  प्रत्यावत  होना  पड़ा ;

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  2EXE  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  गई  स्टेनोग्राफर

 की  परीक्षा  के  परिणाम  स्वरूप  तयार  की  गई  योग्यता  स  वी  समाप्त  होने  पर  एक  नई  तालिका  तयार

 की  जा  रही  है  जिस  में  उसी  योग्यता  सुची  के  बकाया  भाग  के  भ्रम्यरथियों  को  लिया  जा  कौर

 श्रम्यथियों  के  दावों  की  स्वेता  उपेक्षा  की  गई  है  जो  कितने  ही  व्या  से  स्टेनोग्राफर  हैं ग्र ौर  geass

 में  प्रत्यावहन  किये  गये  थे  ;  ak

 यदि  ठो  उक्त  भाग  में  उल्लिखित  योग्यता  सूची  से  श्रम्यथियों  को  चलने

 जिन  के  दावे  कम  हैं  तथा  ऐसे  स्टेनोग्राफर ों  को  निकालने  के  बया  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  सें  राज्य-मंत्री  (  गौर

 }°
 जिन  लोगों को  इस  दाते

 पर  कि  वे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  पास  अस्थायी  रूप  से  स्टेनोग्राफर  बनाया  गया

 उन्हे  जब  वे  उक्त  परीक्षा  में  सफल  न  हो  तो  योग्य  स्टेनोग्राफर  मिल  प्रत्यावतें कर कर

 दियां  गया  ।  इस  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  सामान्य  आदेशों  के  उन्हें  स्टेनोग्राफर  बनने

 से  पुर्व  के  पदों  पर  प्रत्यावतं होना  था  ।  इस  मंत्रालय को  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  ora  उन  में  से

 कुछ  लोग  ग्रधीनस्थ  दफ्तरों  में  भेज  दिये  गये  थे  ।  उन  में  से  किसी  को  भी  ऐसा  रक्षण  नहीं  दिया  गया
 |

 एसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  विचाराधीन  नहीं  है  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 त्रिपुरा  में  चक्र बरात

 अन्नी  गाट
 1१४८८.  श्री  बांगी  ठाकुर  :  कया  Wes  सना  नट यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  त्रिपुरा  के  सबरूम  सबडिवीजन
 के  f  क्षेत्रों के  लगभग

 २०,०००

 लोगों  जिन  में  wifes  जाति  लोग  तथा  मुसलमान  शामिल  ३१  गोबर  R&qo

 को  चक्रवात  के  कारण  भारी  क्षति  पहुंची ;

 क्या  यह  भी  तथ्य  है  कि
 उन

 लोगों  के  सब  मकान  श्र  सरकार  के  भी  सब  मकान  गिर

 गये  हैं  और  नष्ट  हो  गये  हैं

 क्या पैर

 हानि  की  रिकी  का  अनुमान  लगाया  गया  है  कौर  लोगों  की  मृत्यु  की  जांच  की

 गई  हैं
 ;

 यदि  तो  क्या  परिणाम  gat

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  द्०  चक्रवात  द्वारा  सबरूम  सबडिवीजन  के  लगभग

 १५,१३२  निवासियों  को  बात  पहुंचने  की  सूचना  मिली  जो  १०  अक्तूबर  को  कौर  फिर  ३१

 अक्तूबर  RE Ro  को  त्रिपुरा  के  दक्षिण  सब-डिवीजन  में  पाया  था  |

 सुचना  मिली है  कि  ६,१८६  मकान  गिर  गये  ।  ८  दफ्तरी  एक  ग्रहों  गोदाम

 १०  स्कूल  इमारतों  रोक  २  डिस्पेंसरी  इमारतों  को  भी  हानि  पहुंची  है  ।

 नल  अंग्रज़ी  में
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 तथा  की  गई  जांच  से  पता  चला  है  कि  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं  हुई  ।  सम्पत्ति

 की  लिए  इस  प्रकार  है  :--

 क्षतिग्रस्त  सम स्टाप
 (१)  पत्ति  का

 मूल्य  :

 it  प्लस  CH  री  BRWoGy  रुपये

 रक  री  ३8,५००  रुपये

 पाइप  रुपये (२)  फसलों  को  हानि

 (३)  पौधों  को  हानि  ५,७००  रुपये

 (४)  खोये  गये  ८  ढोरों  का
 मूल्य  yo  रुपये

 वेतन  arm  मि पाग  की की

 १४८९.  श्री  पदम  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  wa  तक  लागू  नहीं  की

 गई  हैँ  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  सिफारिशें  लागू  न  होने  के  फलस्वरूप  कमेंचारियों  के  मन

 जो  हड़ताल  के  दिनों  में  भी  पुरे  निष्ठावान  नाना  प्रकार  के  भ्रम  उत्पन्न  हो  रहे  हैं  ;  ौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  कौर  के
 उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  सरकार इस  fear

 में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  से  (7)  वेतन  orate  की  सिफारिशों  के

 पर  पंजाब  वेतन  दर  प्राप्त  करने  वाले  हिमाचल  प्रदेश  प्रयास  कर्मचारियों  को

 लिखित  कूड़ेदान  देने  का  निश्चय  किया  गया  है  —

 (१)  प्रथम  EXE  से  तारा  देवी  में  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  समय  की  लागू  दरों

 के  स्थान  पर  पंजाब  वेतन-दर  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  को  शिमला  में  दी  जाने

 वाली  दरों  के  आघार  पर  क्षति-पूरक  भत्ते  का  देना  ;

 (2)  विभिन्न  स्थानों  पर  अराजपत्रित  स्टाफ़  को  मिलने  वाली  दरों  के  mare  पर

 ३४५०  रुपये  तक  मासिक  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  अराजपत्रित  कर्मचारियों  को

 प्रथम  PEXE  से  क्षतिपुरक  भत्ते  का  देना  ;

 (3)  १००  से  ४००  रुपये  तक  मासिक  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  को  पंजाब

 सरकार  द्वारा  अपने  कमी  चोरियों  के  लिये  मंजूर  की  गई  दरों  के  gare  पर  अस्थायी

 भत्ते  का  देना  ;

 (*)  प्रथम  FEXE  से  सामयिक  पंजाब  दरों  के  झ्राघार  पर  सारे  महंगाई  भत्ते

 को  वेतन  के  समान  गिना  जाना

 (4)  प्रथम  १६४५८  से  ३०  RENE  तक  पंजाब  दरों  के  wee  पर  ays

 महंगाई  भत्ते  को  पेन्शन  के  उद्देश्य  के  लिए  वेतन  गिना  जाना  ।

 इन  निर्णयों  को  फलीभूत  करने  वाले  औपचारिक  आदेशों  के  after  ही  जारी  होने  की  असा

 हे
 ।

 वेतन  आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  प्रशासन के  वे  कर्मचारी  जो  केंद्रीय  दरों प
 पंजाब  दरों  पर  लाय  जायें  ।  इस  सिफारिश  पर  विचार  हो  रहा  है

 ।

 y
 rr

 मूल  अंग्रेज़ी
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 हायर  सेंकेंडरी  परिवारों  में  झ्र सफलता

 1१४९०.  थी  सुमन  घोष  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  १९६०  में  हायर  सं कन् डरो  eral  में  कितने  प्रतिशत  लोग  अप्रसार  रहे  हैं  ;

 यदि  दिक्षा  निदेशक  दिल्‍ली  ने  Rego  में  हायर  सेकंडरी  स्तर  पर  lo TRTAT  स्तर  को

 सुधारने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  तो  वे  क्या  हैं  ;  ग्रोवर

 दिल्‍ली  में  कितने  हायर  सेकंडरी  स्कूल  कभी  तक  में  हैं  ?

 fiat  मंत्री  काਂ  ला०  :  २२.०१  प्रतिशत  |

 VEXE-Fo  सत्र  से  सरकारी  स्कूलों  में  हायर  सेकंडरी  श्रेणियों  के  विद्याथियों  के

 लिये  wast  शौर  गणित  जैसे  विषयों  में  सुधारात्मक  अध्ययन  की  योजना  चालू  की  गई  है  ।  इस

 योजना  के  Tala  जो  विद्यार्थी  इन  विषयों  में  बहुत  कमजोर  होते  हैं  उन्हें  प्रतिष्ठित  श्रघ्यापन  क  राया

 जाता है  ।

 ३७  ।

 विश्वविद्यालय  छात्रों  के  लिये  होस्टल

 1१४६१.  श्रीमती  लक्ष्मी  बाई  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विद्यालय  स्तर  पर  स्वधा  छात्रों  के  लिये  कितने  होस्टल  हैं  कौर  वे  कहां  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथासमय

 सभा  पटल  पर  रख  दी  wa  ।

 किरिबुरु att  बरसुझा  खानें

 1१४६२.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  खान  wie  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ates  के  getter  उड़ीसा  में  किरिबुरु ax  लोह  अ्रयस्क खानों  में

 कूल  कितना  व्यय  हुआ  है
 ?

 खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  खोज  के  लिये  किरिबुरु  श्र ब  तक

 १०,६  ४,०००  रुपये  खर्चे किये  गये  हैं  ।  प्रारम्भिक  खोज  के  लिये  बर सुभ्रा  पर  9, 2E, S92 BIT Hy रुपये  की

 राशि  भारतीय  खान  ब्यूरो  को  दी  गई  है  ।  यह  विभागीय  खोज  पर  हिन्दुस्तान स्टील  कम्पनी  द्वारा

 किये  गये  व्यय  के  अ्रतिरिकत है

 सरकारी  क्षेत्र  की  लौह  वयस्क  खानें

 1१४६३. श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 wa  तक  भारत  में  सब  सरकारी  क्षेत्रीय  लौह  भ्रामक  खानों  में  कुल  कितनी  ang

 पूंजी  लगाई  गई  है
 ;

 उनका  दैनिक  उत्पादन  कितना  है  ;
 लला

 मुत  श्रेणी  में
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 सरकारी  क्षेत्र  के  तीनों  इस्पात  खानों  की  लौह  वयस्क  की  दैनिक  आवश्यकता  कितनी

 सरकारी  क्षेत्र  की  खानें  लौह  भ्रामक  की  कुल  दैनिक  आवश्यकता  का  कितने  प्रतिशत

 पूरी  करती  हें  ate  इन  इस्पात  मिलों  को  बकाया  लौह  वयस्क  कहां  से  मिलता  है  ;  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  मिल  किस  भाव  पर  गैर-सरकारी  खानों  के  मालिकों से  लौह

 mace  खरीदते

 तता

 खान  ate  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  :

 कुल
 अनुमानित

 लागत  कुल
 नियोजित  पूंजी

 १  2,49, 00,000  रुपये  ७,  ३९६,०  ०,०००  रुपये (2)

 TRTAT

 लौह  अयस्क

 १-१  १-६०  तंक

 M 779  9,900,000 (२)
 राजहारा  लौह

 वयस्क  G,G¥,00,000

 20-&-Ro  तक

 (3)  किरिबुरु  लौह  वयस्क  खानें  (३ ~~,  19%,  90,000  WY, XR,000  १-११-६०  तक

 खनिज  विकास

 निगम  के

 (४)  लौह  अयस्क  खानें  at  उपलब्ध नहीं  यह  भारत  सरकार  तथा  उड़ीसा

 खनन  सरकार  का  संयुक्त उद्यम  हू  ।

 निगम के  श्रीहीन  कभी  तक  भारत  सरकार  ने

 इस  निगम  की  star  पूंजी  में

 ६,००,०००  रुपये  लगाये  हैं  ।

 प्रतिदिन  NENG त
 पूर्वे रूपेण

 उत्पादन  कवित  होने  पर

 वार्षिक  उत्पादन

 क्षमता  टनों  में

 सि अ  य  अ  द  a  EE  Pr er a tt gE  नन

 (१)  राजहारा लौह  वयस्क  खानें  ¥,000  २१  लाख  ग्रक्तुबर  महीने  PEGo  के

 उत्पादन  झ्राकड़ों  के

 ग्राघार पर पर  ॥

 (२)  ager लौह  वयस्क  खानें  Ro  ३०  लाख  जसा  ऊपर  है  ।  यंत्रीक़ृत

 खनन  स्थायी

 पर  अभी  झारी  नहीं

 (३)  किरिबुरु लौह  वयस्क  खानें  २०  लाख

 gar
 ५०

 मल  wast  में
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 wee  a

 तीन  पूर्णरूपेण

 औसत  उत्पादन  fad  होने  पर

 टनों  म  वार्षिक  उत्पादन

 क्षमता  टनों  में

 (x)  खान  रप  अभी  उपलब्ध
 जनवरी

 से
 ६०  तक

 are  सकराडिही  लौह  अयस्क  के  उत्पादन  आंकड़ों

 के  भ्राता  पर  | खानें  खनन  निगम  के

 site  दैनिक  पूरे  उत्पादन

 ATART

 टनों में

 (2)  शिलाई  g  o*  २०  *FaTat  महीने  R&Ro

 के  उपभोग  आंकड़ों  के

 अधार पर पर  ॥

 ऊपर  जेसे २)  रूरकेला  १,९€००  १४५  लाख

 (३)  दुर्गापुर  १,८००  १€  लाख  ऊपर  समान
 eo

 इस  समय  भिलाई  को  लौह  वयस्क  का  पूरा  संभरण  राजहारा  में  इस  की  eS  खानों

 से  मिल  रहा  है  ।  दुर्गापुर  को  संभरण  बोलानी  अयस्क  प्राइवेट  सीमित  से  मिलता  है  तथा  बकाया

 राजकीय  व्यापार  निगम  के  द्वारा  मिलता  है  ।  रूरकेला को  इस  समय  संभरण  राज्यकीय  व्यापार

 निगम
 के  ढारा  प्राप्त  होते  हूं  क्योंकि  अभी  से  संभरण  आरम्भ  नहीं  हुआ  है  ।

 ११.५०  नये  पैसे  प्रति
 टन

 ढोने  के  स्टेशन  तक  निःशुल्क  की  दर  पर
 |

 इस्पात  संयंत्रों  को  दिया  जाने  वाला  लौह  वयस्क

 1१४९४.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 कया

 खान
 भ्र  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सरकारी  क्षेत्रीय  लौह  प्रय  खानों  में  तैयार  लौह  अयस्क  में  औसतन  सिलिका

 झ्रल्युमिना तत्व  कितना  होता  है  ;

 )  कया  यह  तथ्य  है  कि  निश्चित  प्रतिशत  सिलिका  कौर  एल्युमिना  तत्व  होते  हैं  प्रौढ़  इसका

 अनुपात  इस्पात  बनाने  के  लिये  जरूरी  है  ;

 यदि  तो  वह  प्रतिशत  कितना  है  ;

 दुर्गापुर  को  ्  ऐंड  कम्पनी  द्वारा  दिये  गयें  बोलानी  वयस्क में  श्रौसतन फैरस  सिलिका

 a  अ्रल्युमिना तत्व  कितना  होता  है  ?
 See  EEE  oe

 tye  भ्रंग्रेज़ी  में
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 खान  श्र  faq
 मंत्री

 स्वर्ण  सरकारी  क्षेत्रीय  लौह  वयस्क

 खानों  में  से  निकाले  गये  लौह  aren  में  ates  सिलिका  ate  एल्युमिना  तत्व  इस  प्रकार

 होते
 हैं  डलाव

 उडीसा  खानें

 REED  Sree

 ATCT  AT  सकराडि्ही

 प्रौर  खान डा  खान

 डरा  खान

 ED  a  EE  SE  PND  ES  ON  IL  a  NE  NS  एम्  eR  cae  ERO  an  nD  ce  बन्  काट a

 ६४ '  oY  प्रतिदिन  qe  प्रतिशत  ६३  प्रतिशत  ६६  प्रतिशत लोहा  तत्व

 ३  रेप  प  द  |  ७  प्रतिशत  ५  प्रतिश्त *

 श्रल्यमिना  come 4  पै  ड  कि

 नीलिमा  तथा  शभ्रल्यमीना  क

 ग्रहण  अलग  धाकड़  इस  समय

 उपलब्ध  नहीं  ह

 तथा  साधारणतया  लौह  वयस्क  में  एल्युमिना  की  प्रतिशतता  सिलिका  ac

 की  प्रतिशतता  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  ।  लौह  अ्रंयस्क  में  सिलिका  कौर  तत्व  ८  से  १०

 प्रतिशत के  बीच  होना  चाहिये ।

 बोलानी  से  दिये  गये  लौह  अ्रयस्क  में  प्रोटीन  सिलिका  ate  भ्रल्यमिना तत्व  क्रमदा

 २३  प्रतिशत  कौर  ५'  ६  प्रतिशत होता  है  ।  क्योंकि  बोलानी  अ्रयस्क में  अल्यमिना  तत्व  अघिक

 होता  है  इस  में  दुर्गापुर  संयंत्र  में  बाराजामदा  क्षेत्र  से  प्रयास  के  साथ  मिलाया  जाता  है  ।

 पड़पोता  सस  रेलवे  साइडिंग

 1९४९४.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  खान  ate  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  मुख्य  लाइन  के  साथ  बोलानी  खानों  को  मिलाने  वाले  रेलवे  प्र  भ
 पर  कुल

 कितनी  लागत  भाई  है  सनौर  यह  व्यय  किसने  किया  है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  साइडिंग  का

 अनुमानित  व्यय  %,20,R0,000  रुपये  देगी  |

 घि वविद्यालय

 1१४९६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  प्रधान  श्री  सी०  डी०  देशमुख  द्वारा  जबलपुर

 विश्वविद्यालय  के  कनवोकेशान  भाषण  में  दिया  गया  जिस  में  उन्होंने  उचित  योजना  के  बिना

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  ज  के  बिना  नये  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  की

 खतरनाक  प्रवृत्ति  की  झ्रालोचना  की  का  परीक्षण कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  इस

 विषय  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है  या  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०

 :
 परौ  जबलपुर  विश्वविद्यालय  के  कनार

 वोकेशनल में  डा०  सी ०  डी  ०

 देशभर  दारा  दिया  गया  वक्तव्य  प्राप्त  नहीं  हुआ  फिर  भी  भारत

 wast  में



 १८८२  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  २१६२

 और  ध्यान  दिलाना

 इस  बारे  में  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  के  विचारों  से  अवगत  है  ae  इसने  राज्य  सरकारों  से  प्रियें ता

 की  न  कि  नये  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  से  मुख्तया  संबंध  कि  यदि  कोई  श्रापत्ति  न  हो  तो

 नये  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  से  संबंधित  सब  मामलों  पर  ग्रा योग  की  सलाह  ले  ली  जानी  चाहियें

 are  उसके  लिये  प्रार्थना  शिक्षा  मंत्रालय  को  को  जाती  चाहिये  जो  आयोग  की  मंत्रणा  प्राप्त  करके

 उसे  राज्य  सरकार  को  में जेंवा  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  azar  की  गई  है  कि  नवे  विश्वविद्यालयों

 की  स्थापना  के  प्रस्ताव  बनाते  समय  आयोग  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  या  दिये  गये  सुझावों  पर

 उचित  विचार  जाना  चाहिये  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 एक  भारतीय  गाँव  पर  कथित  पाकिस्तानी  हमला

 जिथ्यकष  महोदय  मुरे  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  की  एक  स्थान  प्रस्ताव  की  सूचना  प्राप्त

 हुई  है  तथा  भ्र विलम्ब तीय  लोक  महत्व  की  कौर  ध्यान  श्रर्काबित  किया  गया  है  कि  सिलचर  के  निकट

 भारतीय  गांव  भैरव नगर  पर  सशस्त्र  पाकिस्तानियों  ने  प्रकरण  किया  है  जिसके  फलस्वरूप  एक

 लड़की  मारी  गई  तथा  अन्य  तीन  व्यक्ति  घायल  हुए
 हैं  ।

 क्या  मानवीय  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  कोई  वक्तव्य  देंगे  ।  मैंने  इसे  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व

 की  ate  ध्यान  दिलाने  के  रूप  में  ग्रहण  किया  है  ।  अगर  माननीय  मंत्री  महोदय  के  पास  तथ्य  हों  तो

 राज  वर्ना  कल  इस  विषय  में  वक्तव्य  दे  |

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  तथ्य  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  विस्तृत

 तथ्य  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही  सभा  में  वक्तव्य  दिया  जा  सकता  है  ।

 मेरे  विचार  से  तो  प्रशन  स्थान  प्रस्ताव  का  नही ंहै  ।

 tat  स०  मो ०  बनर्जी  : प्रधान  मंत्री  भी  परब  प्रा  गये  हैं  ।

 fuer  महोदय
 :

 सिल्चर  के  निकट  हुई  दुर्घटना  के  वारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव है  कौर  इस

 वारे  में  श्रविलम्बतीय  लोक  महत्व  की  दृष्टि  से  ध्यान  भी  आकर्षित  गया  है  ।  मैंने  इसे

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  रूप  में  स्वीकार  किया  है  ।  कया  प्रधान  मंत्री  के  पास  इस  बारे  में  तथ्य

 हैं  तो  वे  air  वर्ना  कल  एक  वक्तव्य  दें  ।

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक-कराये  मंत्री  जवाहरलाल  हमारे  पास  सम्पूर्ण  तथ्य

 नही ंहें  ।  कह  नहीं  सकता  कि  कल  तक  तथ्य  मिल  भी  जायेंगे  ।  हमें जो  सूचना  मिली  है  वह  यह  है

 कि  यह  सीमा  के
 उस

 पार  से  सशस्त्र  डाका  डाले  जाने  की  घटना  है
 ।

 कुछ  सशस्त्र  STH  लोग  जाये

 उन्होंने  यह  काय  किया  लेकिन  हम  इस  मामले  की  प्रौढ़  आगे  छान  बीन  कर  रहे  हैं  प्रो  जैसे  ही  हमें

 पूरा  विवरण  उसे  सभा  के  सामने  रख  दिया  जायेगा  ।

 श्री  हेम  went  :  चूंकि  स्थगन  प्रस्ताव  मेरे  नाम  से  है  ग्रह  प्रधान  मंत्री  से  मैं  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  सीमा  के  क्षेत्रों  में  रोक  विशेष  रूप  से  भारत  पाक  सीमा  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  जो  कि

 घना  दस  सा  है  लोगों  की  जान  व  माल  की  रक्षा  के  लिये  सरकार  ने
 क्या

 कार्यवाही  की  जब  भी

 मूल  stash  में



 र्द्र  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  ७  LEK

 हेम

 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ग्रय्यबखां  भारत  पर  आरोप  लगाते  हुए  कोई  वक्तव्य  देते
 हैं

 तो  ऐसी  घटना

 होती  हूं  ।  इन  सब  बातों  का  कुछ  संबंध  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इन  सभी  बातों  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री

 एक  विस्तृत  वक्तव्य  दें  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 में  कह  सकता हूँ  कि  सीमा  के  निकट  भर्ती  क्षेत्रों

 में
 पिछले  कुछ  दिनों

 से  लोगों  के  माल  व  जान  की  पूर्ण  सुरक्षा  है  । लेकिन  इस  बात  की  कोई  गारंटी  नहीं  दे  सकता  कि  कब

 वहां  डाक  ग्रोवर  चोर  जायें  ।  वैसे  तो  हम  देश  के  भीतर  मध्य  प्रदेश  एवं  राजस्थान  में  भी  ठाकुरों

 के  आक्रमण  के  समाचार  जाये  दिन  सुनते हैं  ।  यह  श्रेवता  एक  ऐसी  बात  जरूर  है  जो  रुकनी
 चाहिये

 tera  मैं  यह  नहीं  समझा  कि  माननीय  सदस्य  वास्तव  में  चाहते  कया  हैं  ।  में  कह  सकता हूँ
 कि  सीमा

 वाले  क्षेत्रों  में  लोगों  का  जीवन  एवं  उनकी  सम्पत्ति  पूर्णतः  सुरक्षित  है  ।

 गश्चिध्यक्ष  महोदय :  स्थगन  प्रस्ताव  की  मैं  mania  नही ंदेता  ।  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  प्रश्न  को  आगामी  सोमवार  तक  के  लिये  स्थगित  करता  हूँ  ।

 rae

 ध्यान  दिलाने  की  सचना  के  बारे  में

 महेन्द्र  प्रताप  सिह  :
 आपने  मेरी  ध्यान  साकित  करने  वाली  सुचना  का

 उल्लेख  नहीं  किया  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि  फिरोजबाद  में  मुसलमानों  का  खून  खराबा  हो  रहा  है  ।

 शर  मुसलमान  काफी  दुखी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  ग्लानि  अनुमति नहीं  दी  है  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |

 सभा पटल पर  रख  गय  पत्र

 डाकघर बचत  प्रमाणपत्र  संशोधन  )  नियम

 मंत्री  मोरारजी  सरकारी  बचत  प्रमाणपत्र  PELE  की

 धारा  १२  की  उप-घारा  (३)  के  अन्तर्गत  दिनांक  १  १९  ६०  की  अ्रधिसूचना  संख्या  जी  ०  एस०

 अर ०  ११६२  में
 प्रकाशित  डाक-घर  बचत  प्रमाण  पत्र  संशोधन  )  १९६०  की  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल  टी--२५०१/६०]

 ते  त्र  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  नियम  श्र  खनिज  रियायत  नियम

 fara  att  तेल  मंत्री  के०  दे  (१)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 ZENE  की  घारा  ३१  की  उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत  दिनांक  ५  १९६०  कौ

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  १३११  में  प्रकाशित  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  mala  नियम

 Rego  की
 एक  प्रति  कौर  (२)  खान  तथा  खनिज  तथा  १९५७

 मल  wait  में



 १६  १८८२  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  २१६४

 are  ध्यान  दिलाना

 को  घारा  २८  की  उप-धारा  (१)  के  शऋन्तगंत  दिनांक  २६  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  १३४८  में  प्रकाशित  खनिज  रियायत  १९६०  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूँ  ।

 [geet में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  ढी  O——2Y0R/Ko  श्योर  BRR/Ko]

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नाक  अधिनियम  तथा  समुद्र  सीमा  शुल्क  के  अधीन

 अधिसूचनाएँ  शौर  भारतीय  आयकर  अधिनियम  की  धारा  भ्र्द्क  के  अधीन

 रियायतें  पाने  वाली  संस्थानों  की  सुची

 वित्त  उपमंत्री  ब०  र०
 में

 डा०  वे  ०  गोपाल  रेड्डी  की  शोर  से  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  हूँ

 समुद्र  सीमा  शुल्क  १८७८  की  घारा  $3-G  की  उप-धारा  (¥) भ्

 कौर  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  तथा  नमक  १६४४  की  धारा

 ३८  के  rears  सीसा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  निर्यात  प्रत्यावहन

 Re Ro  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  2  < Eto

 की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  @R9y  |

 समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  की  घारा  S3-@  की  SI-ATAT  (४)

 के  भ्रन्तर्गत  दिनांक  २६  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 १३७७  |

 )
 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  98 wh  की  धारा  ३८  के  झन्तगंत

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  १९४४  में  ्र  संशोधन  करने  वाली  दिनों  के

 २६  Ego  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  शिकार  १३८१  ॥

 एवी  व्यापारिक  संस्थानों  की  सुची  जिन्हें  सरकार  से  पूछने  पर  वर्ष  १९  ५९-६०  में

 सूचित  किया  गया  कि  उनके  अपने  समवाय  के  म्ंशंघारियों  को  बांटे  गये

 लभांश  पर  भारतीय  प्राय-कर  अधिनियम  की  धारा  एक  के  अन्तर्गत  रियायतें

 दी  जायेंगी  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०--२४५०४/६०,  RKo¥/ Ro,

 BWoG/ Ko  श्र  BYovs/Ro]

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कच्चे  लोहे  के  संयंत्र

 श्री  गजराज  सिंह  )
 :  नियम  १८७  के  घिन  में  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्त  विषय  की  कौर  खान  कौर  ईंधन  मंत्रालय  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  as  प्रार्थना

 करता  कि  ay  उसके  संबंध  में  एक  वाक्य  दे  es

 लोहे  के  एक  लाख  टन  तक  की  क्षमता  वाले  संयंत्र  सय  Ww |  रत  करने  के  लिये  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  को  भ्र नुम ति  देने  का  सरकार  द्वारा  कथित  fra  ।
 प

 मूल  wast  में



 २१६६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  बाजार  ७  दिसम्बर  १६६५०

 झोर  ध्यान  दिलाना

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):
 श्रौद्योगिक

 नीति
 संकल्प  PEXKE  में

 भर  व्यवस्था  की  गई  है  कि  श्रनसची  में  दी  गई  नई  इकाइयों  की  स्थापना  के  सिलसिले  में  जब  कभी

 गेर-सरकारी  उपक्रमों  के  सहयोग
 की

 झ्रावश्यकता  होगी  तो  राज्य  इस  बात  का  gfaeaat  करेगी
 कि

 इसके  पास  नीति  का  मार्गदर्शन  उस  पर  नियंत्रण रखने  तथा  उस  उपक्रम  के  कार्य  संचालन  की

 पूरी  क्षमता है  ।  wee  भ्र धि कारों  के  अतिरिक्त  सरकार  के  पास  यह  भी  प्राधिकार  है  कि  वह  लोहा

 और  इस्पात  नियंत्रण  area  के  अधीन  नीति  का  मार्गदर्शन करे  ।  लोहा  तथा  इस्पात  उत्पादन  करने

 वाले  किसी  भी  उपक्रम  के  कार्य  संचालन  पर  नियंत्रण  करे  ।

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  छोटे  तथा  मझोले  उद्योगों  के  कार्य  पर  भी  जोर  दिया गया  है  तथा

 यह  भी  कहा  गया  है  श्रौद्योयीकरण  के  द्वारा  देवा  की  सम्पूर्ण  आधिक  व्यवस्था  को  यदि
 लाभ

 पहुंचाना  है  तो  यह  है  कि  विभिन्न  उद्योग  क्षेत्रों  के  विकास  में  जो  विभिन्नता  है  उसे  तेजी

 के  साथ  समाप्त  किया  जाये  ।  इस  नीति  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  gcue yaa awe में  प्रति  ae

 १४,०००  टन  या  कम  कच्चा  लोहा  उत्पादन  करने  वाले  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को

 अ्रनूज्ञप्तियां देने  का  निर्णय  किया  ।  इस  प्रकार  के  कच्चा  लोहा  उत्पादन  करने  वाले  छोटे  संयंत्रों

 की  स्थापना  करनें  के  लिये  ८  सार्थों  को  अनज्ञप्तियां  दी  गई  ।  इनमें से  दो  ने  तो  उत्पादन  शरू  कर

 दिया  ह--एक  कोयम्बटूर  श्र  दूसरा  बाइबिल  में  है  ।

 शेष  सार्थों  को  संयंत्र  लगाने  हैं  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  में  कच्चे  लोहे  की  भ्रावव्यकताएं  १५  लाख  टन  कौर  २०  लाख

 टन  के  बीच  कती  गई  है  ।  योजनाएं  इस  प्रिया  पर  तयार  की  जा  रही  हूं  कि  कम  से  कम  १५  लाख

 टन  की  क्षमता  उत्पन्न  की  जानी  चाहिये  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  लोहे  कौर  इस्पात  के  संबंध

 में  योजना  तयार  करने  से  यह  बात  प्रगट  हुई  है  कि  समेकित  लोहे  कौर  इस्पात  के  कारखानों  के  लिये

 बिक्री  के  प्रयोजन  से  देने  के  लिये  १०  लाख  टन  से  ales  कच्चा  लोहा  कयार  करना  संभव  न  हो

 सकेगा  |  लगभग  ३  लाख  टन  कच्चा  लोहा  तेयार  करने  के  लिये  निवेली  में  कच्चे  लोहे  का  एक

 कारखाना  स्थापित करने  का  विचार  है  यह  कारखाना  सलम  की  शभ्रयस्क  लिग्नाइट  से

 कच्चा  लोहा  तयार  करेगा  |

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  के  समय  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  अभी

 २  से  ५  लाख  टन  भी  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  की  योजना  बनाना  श्रावस्ती  है  ।  इसी  दृष्टि

 से  सरकार  ने  अपने  पहले  के  विचार  में  संशोधन  कर  इस  प्रस्ताव  का  श्रीमोहन  कर  दिया

 है  कि  लगभग १-१  लाख  टन  की  वार्षिक  क्षमता  वाले  कच्चे  लोहे  के  कारखानों  की  स्थापना  के

 लाइसंस  इस  शर्तें  पर  दिये  जायें  कि  इन  कारखानों  को  किसी  भी  usa  में  राज-सहायता

 नहीं दी  जायेगी  ।  इसके  साथ  साथ  लोहा  तथा  इस्पात  विभाग  को  इन  कारखानों के  लिये  शभ्रनज्ञप्तियां

 देने  में  इस  वृहत्‌  उद्देश्य  का  ध्यान  रखने  के  लिये  कहा  गया  है  कि  ये  कारखाने  ऐसे  स्थानों  पर  खोले

 जायें  जो  प्रादेशिक  विकास  की  दृष्टि  से  youre  यथासंभव  स्थानीय  संसाधनों  को  ही

 उपयोग  किया  जाये
 ak

 धातु  कार्मिक  कोयले  विशेष  रूप  से  झरिया  के  कोयले  का  परिवर्तन

 समेकित  लोहा  तथा  इस्पात  कारखानों  के  लिये  किया  जाये  |

 यह  की  जाती  है  कि  स्थानीय  कच्चे  माल  कच्चा  लोहा  तेयार  करने  के  लिये  तीन  या

 वार  कारखाने ऐसे  राज्यों  जिनमें  समेकित  लोहा  तथा  इस्पात  कारखाने  नहीं  खोलना  संभव

 हो  सकेगा  ।
 re  धि  धि  pr

 मिल  west  में



 १६  WAIT,  १८८२  तारांकित  नरन  संख्या  १२३०  के  उत्तर  की  २१६७

 शुद्धि

 श्री  ara  मे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ax  कुछ  ही. म्रावदने  पत्र  मिले  हैं

 १  लाख  टन  की  क्षमता  वाले  कच्चे  लोहे  के  संयंत्र  लगाने  के  लिये  कितने  आवेदन  पत्र  मिले  हैं
 ?

 स्वर्ण  याददाश्त  के  आघार  पर  में  कह  सकता  हुं  ऐसे
 आवेदन  पत्र

 दो  ही  at  ड  एक  तो  उड़ीसा  राज्य  के  बारबिल  में  स्थापित  संयंत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  के

 बारे  में  है  श्र  दूसरा  प्रस्वेदन  महाराष्ट्र  के  चांदा  जिले  में  कच्चे  लोहे
 का

 एक  कारखाना  स्थापित

 करने  के  बारे में  है

 fet  रंगा  :  क्या  रांध  राज्य  के  बारे  में  भी  कुछ  किया  जा  रहा  वहां  की

 सरकार  भी  एक  संयंत्र  लगाने  की  इच्छा क  है  |

 स्वरण  सिंह
 :

 यह  ठीक  है  कि  वह  सरकार  भी  इच्छुक  है  बशर्ते  कि  वहां

 उत्पाद
 किये  जाने  वाले  कच्चे  लोहे

 की
 प्रतिकृति  भ्रमणी  हो  ।  प्राथमिक  दृष्टि  से  उस  पर

 विचार हो  रहा  है

 श्री  चितामणि  पाणिग्रहण  (q¢)  :  प्रथी  माननीय  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  कि  १९५६  की

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  कुछ  संशोधन  किया  गया  है  ।  मै  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 का  १-१  लाख  टन  की  क्षमता  वाले  संयंत्रों  के  प्रबन्ध  के  नियंत्रण में  कोई  हाथ  रहेगा  अथवा  अन्य

 किसी  प्रकार  से  उन  पर  नियंत्रण  रहेगा  ?

 स्वर्ण  तो  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  में  गैर  सरकारी पूंजी
 से  स्थापित

 किये  जाने  वाले  उपक्रमों  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  रहता
 ।

 लोहा  कौर  इस्पात  )

 श्रादेश  के  अधीन  वैसे  सभी  उपक्रमों  पर  नियमित  नियंत्रण  तो  रहता  है  ।

 श्री
 to  ब०

 fags  राव  )
 :

 क्या  जमशेदपुर में  यो  ate
 फरनेस  की

 करने  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 fara  स्वर्ण  मेटलरजी कल  जमशेदपुर  में  नवेली  लिग्नाइट  का

 प्रयोग  करके  कुछ  परीक्षण किये  गये  हैं  ।

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२३०  के  उत्तार  की  द्धि

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  प्रस्तावित  केन्द्रीय  संस्कृत  संस्था

 के
 स्थान  के  बारे  में  श्री  रघुनाथर्सिंह  ने

 जो
 अनुपूरक  प्रदान  पूछा

 था
 उसके  उत्तर  में  बताया  गया  था

 कि  हैदराबाद  के  संस्कृत  कालेज  का  चुनाव  संस्कृत  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  प्राकार  पर

 उस  प्रयोग  ने  इस  कालेज  की  बड़ी  प्रति  की  थी  भ्र ौर  इस  कालेज  को  एक  बढ़िया  से  बढ़िया

 संस्था  बताया  था
 ।

 प्रगति  स्थिति  यह  है  कि  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  यह  wear  होगा  यदि

 केन्द्रीय  सरकार  संस्कृत  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  दक्षिण  भारत  में  कहीं  करे  ।  इस  आयोग  ने

 किसी  संस्था  विशेष  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  था  ।  उसके  बाद  इस  विश्वविद्यालय की  स्थापना  करने

 के  लिये  उस  संस्था  को  नहीं  लिया
 ।

 तिरुपति  में  इस  संस्था  की  स्थापना  करने

 के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 मूल ८  wat  में
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 )  संख्या  विधेयक  ७  REGO

 तिरुपति  के  बारे  में  कया  प्रस्ताव है  ? pat  रघुनाथ सिंह  )

 का०  ato  श्रीमाली
 :  केन्द्रीय  संस्कृत  बों  की  अ्रंतिम  बैठक  में  इस  पर  विचार  किया

 गया
 थ

 ।  उन्होंने एक  उपसमिति  की  नियुक्ति  की  थोਂ  ate  शीघ्र ही  इसके  बारे  में
 निर्णय

 किया  जायेगा  ।

 fet  तंगामणि  :  क्या  वहां  विश्वविद्यालय की  स्थापना  करने  का  पक्का  निश्चय  है

 अथवा  पहले  की  तरह  इसमें  भी  परिवर्तन  कर  दिया  जायेगा ?

 क्या  ला०  श्रीमाली  :  पक्का  निश्चय  तो  प्रय  किया  जायेगा  |

 area  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  तिरुपति  में  विश्वविद्यालय
 की

 स्थापना  करने
 का  निश्चय  कर  लिया  गया  है  प्रौढ़  यह  उपसमिति  उस  सम्बन्ध में  विस्तृत  ब्योरा

 तयार

 कर  रही है
 अथवा  अभी

 यह  निश्चय  किया  जाना शेष  है  कि  क्या  इसकी  स्थापना  वहां की  जाये  अथवा

 नहीं
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  इस  समयਂ  हम  संस्कृत  बोर्ड  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 elas  के  कुछ  सदस्य  वहां  गये  ग्रोवर  उन्होंने  स्थान  का  निरीक्षण  किया  है  ।  इस  प्रदान  की  कौर  जांच
 करने  के  लिये  उन्होंने  एक  उप  समिति  की  नियति  की  व  सभी  पहल भ्र ों  पर  विचार  कर  रहे  हैं

 कौर  शीघ्र  ही  वे  झपना  निगम  तिरुपति न्यास  से  तथा  geet  सरकार  से  सहायता  देने का  वचन

 भी  हम  मिला  है  ।  इन  सभी  बातों  पर  अब  विचार  हो  रहा  है  ।  आयोग  की  जैसे  ही  सिफारिश हम
 प्राप्त  होती ह  हम  शीघ्र  ही  इसके  बारे  में  निश्चय  कर  लेंगे  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  यह  जो  तिरुपति  में  संस्कृत  का  सेन्टर  स्थापित  करने
 की

 बात  है  क्या
 इस

 सम्बन्ध
 में

 स्टेट  गवनेंमेंट से भी
 से  भी

 बातचीत  हुई हे  प्रौढ़  क्या  वह  आपको  सहायता  देने  के  लिये  तैयार

 डा०  का
 ०

 ato  श्रीमाली :  जब  पुरी  योजना बन  जायेगी  तब  पता  चलेगा
 ।

 प्रभी  स्टेट  गवर्नमेंट

 ने  कहा  है  कि  वह  आधिक  दृष्टि  से  पूरी  मदद  प्रौर  तिरुपति  ट्रस्ट  ने  भी  कहा है  कि  श्रमिक  दृष्टि

 से
 पूरी  सहायता  करेंगे  मगर  यह  केन्द्र  तिरुपति  में  स्थापित  किया  जाये  ।  कभी  तो  यह  सारा  मामला

 संस्कृत
 के

 पास  हीरो  मैं
 श्राप  करता हुं  कि  शीघ्र  ही  इसके  ऊपर  ले  लिया

 जायेगा  ।

 fat  रंगा
 :  क्या  इसका  अभिप्राय

 यह  ह
 कि  झ्रान्ध्र  सरकार  इस  बात॑

 के  लिये

 इच्छा  है  कि  ag  विश्वविद्यालय  तिरुपति  में  बने  न  कि  हैदराबाद  में  ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  श्रान्त  सरकार  ने  शुरू  में  यह  प्रस्ताव  किया  था

 कि
 यह  संस्कृत

 कालेज  केन्द्रीय  संस्कृत  संस्था  में  बदल  दिया  जाये  लेकिन  हमने  जब  कहा  कि  यह  एक  एसी  संस्था

 है
 जिसे

 केन्द्रीय  संस्कृत  संस्था  में  नहीं  बदला  जा  सकता  तो  उन्होंने  फिर  इस  पर  जोर  नहीं  दिया ।
 वो  वे  केवल  इसी  बात  के  इच्छुक  हूं  कि  इस  संस्था  की  तिरुपति  में  की  जाये  ।

 विनियोग  संख्या ५  विधेयक

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन
 :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  वित्तीय वर्ष  रेलवे  सम्बन्धी व्यय  के  लिये  भारत  की  निधि  में  से

 कुछ  कौर  राशियों  का  भूगतान  शर  विनियोग  प्रभावित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया

 वि

 faa  ७  में



 { xraz\  पारा ा  गें
 ae
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 format  महोदय :  प्रदान  यह  :

 वित्तीय  वर्ष  १६६०-६१  में  रेलवे  सम्बन्धी  व्यय  के  लिये  भारत  की  निधि  में  से

 कुछ  दौर  राशियों  का  भुगतान  कौर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  मे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १  से  ३,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग

 बनें  ।''

 स्वीकृत  gar  |

 खंड  १  से  श्रघिनियमन सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 जगजीवन
 राम  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 पंच्रध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।
 वैप

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  tt

 NE  SE

 अनुदानों  की  अनपरा  मांगें  2% &0-G QIN

 पाध्या  महोदय  :
 गरब  सभा  में  वर्ष  F€  Go~KQ  के  लिये  प्राय-व्यस्क  सम्बन्धी

 दानों की  सुपूरक  मांगों  तथा  तत्सम्बन्धी  कठौती  प्रस्तवों  पर  भर  जागें  विचार  किया  जायेगा

 श्री त०  ब०  fart राव  अपना  भाषण  जा  रख  सकते  हैं  |

 fet  त०  बन्०  faze  राब  :
 मांग  संख्या  rRé  के  बारे  में  बोलते  हुये

 कल  मेंने

 यह  जानना  चाहा  था  कि  कौन  कौन  दल  खम्भात  की  खाड़ी  का  सर्वेक्षण  करना  चाहते  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 मेरा  निवेदन  है
 कि

 खम्भात  क्षेत्र  में  कूचों  की  खुदाई  तथा  तेल  के  परीक्षण  के  कार्य  की  गति  को  तेज  किया

 जाना  चाहिये
 ।

 छेद  करने  वाले  बरसों  शादी  को  मंगाने  में  विलम्ब नहीं  किया  जाना  चाहिय े।

 भूकम्प  विद्याਂ  सम्बन्धी  दलों  को  देश  का  दौरा  करने  के  बजाय  खम्भात  तथा  अ्रकलेइ्वर के के

 संभाव्य  तेल  वाले  क्षेत्र  में  केन्द्रित  हो  कर  काम  करना  चाहिये
 |

 क्योंकि  वहां  व्यापारिक दृष्टि  से  तेल

 पाने  की  अघिक  संभावना है

 खम्भात
 में  तेल  शोधक  area  स्थापित  करने  में  कोई  विलम्ब  या  ढील  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 शीघ्र  ही  उसकी  वहां  की  जानी  चाहिये
 ।

 हम  देखते  हैं  कि  द्वितीय  योजना  में  पेट्रोल  के  खर्चे
 में

 काफी  वृद्धि  हो  गई  है  सनौर
 a

 उसकी  मात्रा  बढ़  कर  ६६  लाख  टीन हो  गई  arene कि

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना
 काल  मैं  औद्योगीकरण  तथ  '  अन्य  दूसरे  कारणों  से  पेट्रोल  का  खर्चा और  भी

 बढ़  जायेगा  |  आवश्यकता
 इस

 बात  की
 है

 कि  खम्भात
 में  एक  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना की

 वि  ee  a

 मूल  att  में
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 १६६०-६१

 to  ब् ०  विशाल

 जाये  खम्भात  में  प्राप्त  तेल  का  शोधन  वेदी  किया  जाये  न  कि  बम्बई  के  तेल  शोषक  कारखाने  में  ।  बम्बई

 में  तेल  शोषक  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ाने  का  yea  सरकार  के  विचाराधीन  हम  नहीं  चाहते कि

 बर्मा  aa  जैसी  विदेशी  सोथो  को  यहां  कम  बढ़ाने  का  अधिक  अवसर  दिया  जाये  ।

 ह
 म  कहू  सकता  हुं  कि  खम्भात  में  तेल  दोषी  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  बारे  में

 कोई

 कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  खम्भात  में  शीघ्र  ही  एक  तल  शोषक  कारखाने

 की  स्थापना की  जाये  ।

 att  रघुनाथ  fag  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  का  ध्यान  एक  बहुत  ही

 पूर्ण  विषय  की  ate  प्रा कर्षित  करना  चाहता  हूं  प्रौढ़  प्राशि  करता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  विचार
 करेगी  |  ईस्ट  पाकिस्तान  ae  वेस्ट  पाकिस्तान  के  बीच  में  रेलवे  लिंक  के  सम्बन्ध  में  जो  समझौता  मुद्रा

 वह  हिन्दुस्तान  के  लिये  घातक  सिद्ध  होगा  ।  पहली  बात  यह  है  कि  जो  तक  दिया  जाता  .  -  -

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  म/ननीय

 सदस्य  किस  हैड  पर  बोल  रहे  हैं  ?|

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 में
 जनरल

 डिमांड  पर  बोल  रद्दा  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  इस  वक्त  सप्लीमेंटरी डिमांड  हाउस  के  सामने  इसलिये कोई  खास

 चीज़  होनी  जिस  पर  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते हें
 ।

 माननीय  सदस्य  इसको  देख

 अगर  वह  तो  में  उनको  बाद  में  बुला  लूंगा  |

 हेम  )  :
 मैं

 मांग  संख्या  १२५  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता

 हुं
 ।

 जहां
 तक

 सिन्धु  पानी  करार  के  अधीन  पाकिस्तान  को  किये  जाने  वाले  भुगतान  का
 मामला

 सरकार  ने  सभा  के  सामने  उसे  ि  लाचारी  के  रुप  में  उपस्थित  किया  है  i  इतनी  बड़ी  राशि  देने  के

 लिये  जनता  के  प्रतिनिधियों  से  coat  किये  बिना  वचन  वद्ध  नहीं  होना  चाहिये  था  ।  इस  बात  में
 सरकार

 का  कोई  ने  तिक  wife  नहीं  है  कि  वह  इतनी  बड़ी  राशि  के  लिये  राष्ट्र  को  दस  वर्षों  के  लिये  देनदार

 बनाये  ।  इस  संधि  के  अनुसार  भारत  को  कोई  भी  लाभ  नहीं  मिला  है  ।
 भारत

 को
 खुद  ही  विदेशी  मुद्रा

 की  भारी  कमी  है  फिर  भी  उसे  पाकिस्तान  को  रुपये  में  नहीं  बल्कि  पौंड  में  भुगतान  करना  होगा  ।  इस

 करार  के  rata  देय  राशि  का  विभाजन  के  ऋण  में  समायोजन  भी  नहीं  किया  गया  है
 ।

 यह  करार

 किताब  के
 साथ

 मित्रतापूर्ण  सम्बन्ध  बनाने  में  भी  सफल  रहा  है  जैसा  कि  राष्ट्रपति  श्रथ्यूब  के  भाषणों

 से  स्पष्ट है

 जहां तंक  देश  में  तेल  के
 उत्पादन

 का सम्बन्ध  यह  व्यय  राज्य के  हाथ
 में  होना  चाहिये

 अन्यथा  मध्यपूर्व  के  देशों  के  इतिहास  की  पुनरावृत्ति  यहां  होगी  ।  तेल  के  वितरण  में  गर-सरकारी

 सेवायों  का  एकाधिकार  देश के  लिये  खतरनाक  तेल  के  शोधन  तथा  क्रय  विक्रय  के

 लिये  प्रशासन  की  एक  समेकित  शैली  होती  चाहिये  ।

 तेल  शोषण  कारखानों  के  खो  नने  के  काम  में  ढिलाई  नहीं  अनी  चाहिये  ।  खम्भात  के  तेल  को

 बम्बई  में  शुद्ध  कराने  का  प्रस्ताव  बरच्छा  नही ंहै
 ।

 क्योंकि  विदेशी  समवाय  यहां  से  लाभ  कमाना  चाहते

 हैं  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  carat  देशों  का  तेल  के  ऊपर  एकाधिकार  यहां  से  समाप्त  हो  जाये  |  देश
 में  एक  समेकित  समेकित  प्रशासन  की  स्थापना  की  जाये  जो  तेल  का  उत्पादन  उसका

 दोचन  करे  ate  समेकित  रुप  से  उसकी  बिक्री  करे  ।

 fast  अंग्रेजी  में
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 श्रोता  मैं  खान  भर  तेल  मंत्रालय  का  ध्यान  केवल  एक  ही  बात  की

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  बड़ौदा  कौर  झंकले्वर  प्रदेश  में  तेल  के  बड़े  समृद्ध  भंडारों  का

 लगने  से  समूचे  देश  को  प्रसन्नता  हुई  माननीय  मंत्री  भी  जब  तब  उस  क्षेत्र  का  दौरा  करते  रहते

 उन्होंने  गजरात  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  वचन  भी  दिया  था  कि  उस  क्षेत्र  में  शीघ्र  ही  एक

 यरिष्करिणी स्थापित  की  जायेगी  |  लेकिन श्री  सभा  उन्होंने  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  है  इक

 सरकार  विचार  कर  रही  है  कि  संभव  हो |  तो  वहां  लाख  टनਂ  की  क्षमता की  एक

 करिणी  स्थापित  की  जाये  ।  इस  उत्तर  से  हमें  भी  gor  पर  दुःख  भी  ।  हमारा

 मान  है  कि  उस  क्षेत्र  में  २५  लाख  टन  से  कम  क्षमता  वाली  परिष्करिणी  स्थापित  करना  श्रमिक  दृष्टि

 से  लाभ पूर्ण नहीं  होगा  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  कौर  उस  क्षेत्र  के  तेल

 के  भंडारों  को  देखते  हुए  ही  परिष्करिणी  की  क्षमता  निश्चित  करनी  चाहिये  ।  सभी  जानते  हैं  कि

 गजराज  में  तेल  के  बड़े  ८  भंडार  हैं  ।

 झाइचयें की बात है की  बात  है  कि  इतने  पर  भी  माननीय  मंत्री  ने  संभव  दादों  का  प्रयोग  क्यों

 ar ?  इसका  स्पष्टीकरण किया  जाना  चाहिये  ।

 हमारे  देश  को  विदेशी  मुद्रा  की  बड़ी  जरूरत  है  पेट्रोलियम  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 आयात  पर  हमें  बड़ी  तादाद  में  विदेशी  war  वच  करनी  पड़ती है  ।  परिष्करिणियों  की  स्थापना

 करके  हम  विदेशी मुद्रा  की  बचत  कर  सकते  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  का  ी कतब्य  है  कि  उस  प्रदेश  के  तेल-भंडारों  की  सिद्धि  के  अनुरूप  जितनी  भी

 परिष्करिणियां वहां  स्थापित  करनी  की  जायें  ।  ara  है  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  में  सिन्ध  पानी  करार  से  सम्बन्धित मांग  संख्या  १२५

 के  बारे  में  कहूंगा

 पहले  जब  पाकिस्तान  ने  मंगला  बांध  बनाना  चाहा  तो  हमारे  देश  की  जनता

 भारत  सरकार  ने  भी  सुरक्षा  परिषद्‌  के  उसका  विरोध किया  था  ।  इस  करार के

 हम  उसके  निर्माण  का  विरोध  नहीं  कर  सकेंगे  ।  पाकिस्तान  हमारे  प्रदेश  की  भूमि  पर  मंगला  बांध

 का  निर्माण कर  सकेगा  ।

 हम  पाकिस्तान  को  प्रतिस्थापन-काये की  लागत  के  लिये  ८२  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि

 देने  को  तयार  हो  गये  हैं  ।  लेकिन  वह  राशि  विदेशी  मुद्रा  में  सदा  की  जायेगी  हमें  विश्व

 बैंक  से  कम  से  कम  यह  अनुरोध  तो  करना  ही  चाहिये  था  कि  वह  राशि  भारतीय  मुद्रा  में  स्वीकार
 कर

 तीसरी चीज़  यह  इस  करार  के  भिनसार  ,  हम  सिन्धु  सनौर  उसकी  सहायक  नदियों  का
 ८०

 प्रतिशत  पानी

 और

 TRAIL rma 2  से  होकर  बहने  वाली  afer  नदियों  का  पूरा  पानी  पाकिस्तान  को
 देने  के  लिये  तयार  हो  गये  हैं

 ।
 इससे  हमें  लाभ  की  हानि  अधिक हुई  है  ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  की  यह  बात  मानता  हूं  कि  दो  देशों  के  बीच  होने  वाले  करारों  में  कुछ  लेन-देन

 करना  ही  पड़ता है  ।  लेकिन  तब  पाकिस्तान
 को

 इसके  बदले  हमें  अन्य  क्षेत्रों  में  कुछ  सुविधायें  देनी

 चाहियें  ।
 कलकत्ता  के  समाचार  पत्रों  से  पता  चलता  है  कि  न  तो  भारत  सरकार  फरक्का  बांध  बनाने

 मूल  म्रंप्रेजी  में

 1585  (Ai)  LSD—
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 की  स्थिति में  कौर  न  पाकिस्तान  ही  उसकी  अनुमति  देने  के  लिये  care  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं

 कि  सही  सही  स्थिति  क्या  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  करार  के  बाद  भारत  सरकार  को  इस  बांध  का  निर्माण  शुरू  कर
 देना

 चाहिये  site  इसके  लिये  पाकिस्तान  सरकार  की  सहमति  की  राह  नहीं  देखनी  चाहिये  |

 इसके  खान  कौर  ईंधन  मंत्रालय  की  मांगों  के  बारे  में  मुझे  इतना  ही  कहन

 है,कि  हमारे  सभी  मंत्रियों  में  से  इस  मंत्रालय  के  श्री
 कैं ०  दे०

 की  ही  सब  से  अधिक

 भ्रालोचना  होती  है  |  शर  पत्रिकाओं तो  यहां  तक

 लिखा  है  कि  ये  माननीय  मंत्री  तेल-नीति  के  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  को  ग़लत  दिशा  में  ले  जा  रहे  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  हमारे  इस  प्रश्न  का  कोई  ठीक  उत्तर  ही  नहीं  देते:कि  हमारे  देश  में  कितना  तेल  है  ।

 माननीय  मंत्री  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिये  ।

 श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  )  :  मांग  संख्या  १३४  के  निर्माण से  सम्बन्धित

 हमें  बताया  गया  है  कि  एक  इतालवी  समवाय  के  सहयोग  से  एक  टेली प्रिंटर  फैक्टरी  स्थापित

 की  जो  हर  साल  लगभग  १,०००  टेलीप्रिंटस का  निर्माण  करेगी  |  हमारे  देवा  में  झ्र भी  कितने

 टेली प्रिंटरों की  ग्रावश्यकता  पड़ती  है  ?  क्या  यह  फैक्टरी  हमारी  भावी  श्रावश्यकताश्रों की  पूर्ति  भी

 कर  सकेगी ?

 इस  इतालवी  को  रायल्टी  के  रूप  में  दस  वर्ष  के  काल  में  ढाई  लाख

 रुपये  देश  से  बाहर  ले  जाने  की  झलकती  दी  गयी  है  ।  कया  प्राय  विदेशी  समवायों  से  इसके  लिये  टेण्डर

 मांगे  गये  क्या  उन  समवायों  ने  इससे  प्रगति  मत  प्रस्तावित  की  थीं
 ?

 मांग  संख्या  १०६  कच्ची  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिये  एक  फैक्टरी  की  स्थापना के  बारे  में  है

 देश
 को  कच्ची  फिल्मों  की  बड़ी  आवश्यकता है  ate  साथ  हीं  उससे  विदेशी  मुद्रा भी  हमें  मिल

 सकेगी  |  इसलिये  उस  फैक्टरी  को  दीघ्नातिशीघ्र  चालू  करना  चाहिये  |

 मांग  संख्या  ८४  उस  प्रतिकर  की  प्रदाय गी  के  लिये  है  जो  औद्योगिक  न्यायाधघिकरणों  के  पंचाट ों
 के  फलस्वरूप  कर्मचारियों  को  are  मध्यस्थ-निर्णयों  के  फलस्वरूप  इत्यादि  को  दिया  जाता

 हैं  ।  लेकिन  यह  प्रतिकर  प्रभारी  अ्रधिकारियों  की  लापरवाही  के  कारण  ही  करना  पड़ता  है  ।

 इसका  एक  उदाहरण  है  ।  कलकत्ता  में  मेरा  निजी  टेलीफोन  कोई  दुसरा  व्यक्ति  चोरी  से

 इस्तेमाल  करता  कौर  मझे  हर  बार  उसका  पुरा  खच  भरना  पड़ता  है  ।  मेंने  उसके  बारे  में  विभाग

 को  कई  बार  लिखा  भी  पर  कोई  उत्तर  तक  नहीं  मिला  ।  विभाग  की  आर  से  इतनी  लापरवाही

 होती है  ।  स्पष्ट है  कि  यदि  ऐसे  लापरवाह  शभ्रधिकारी किसी  कर्मचारी  को  सेवा  से  तो

 न्यायालय  उस  कर्मचारी  को  प्रतिकर  वह  सरकार  को  भरना  पड़ेगा  |

 में  श्री  पाणिग्रहण  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सिन्धु  पानी  करार  पर  हस्ताक्षर  करते  समय
 सभी  पानी-विवादों पर  चर्चा  करली  जानी  चाहिये  थी  ।  उस  समय  फरक्का  की  समस्या  को

 तो  हल  किया  ही  जा  सकता  था  ।  आशा है  कि  इस  ate  का  इस  करार  की कार्यान्वित

 के  साथ  ही  शुरू  किया  जायेगा  ।

 एव

 faa  ग्र प्रे जी  में
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 सामन्त  बिहार  मांग  संख्या  ८४  में  २४,०००  रुपये  से  अधिक  राशि

 की
 व्यवस्था  इसलिये

 की
 जा  रही  कि  एक  कलक

 को
 नौकरी

 से
 निकाला  गया  पर  बाद  में

 लय  ने  उसे  भ्रवेधानिक  प्रतिकर  दिलाने  का  निर्णय  किया  है
 ।

 उस  गरीब
 की

 उसके  अ्रधीक्षक  भ्रमणकारी  को  नौकरी  से  क्यों  नहीं  निकाला  गया  ?  सरकार  के  हर  विभाग का

 यही  हाल  है  ।  उच्च  भ्रमणकारी  भ्र धी क्षण  करते  ही  नहीं  ।  उसका  परिणाम  भुगतना  पड़ता  है  गरीब

 को  अर  सरकार  को  बाद  में  प्रतिकर  देना  पड़ता  है  |

 डाक  विभाग  मेरे  राज्य  की  उपेक्षा  कर  रहा  है  ।  उड़ीसा  में  डाकघरों  क़ी  संख्या  बढ़ने  के  साथ

 डाक  डिवीजनों  की  संख्या  भी  बढ़  गई  है  ।  लेकिन  aah  भी  उड़ीसा  को  बड़ा  डाक  सकील  नहीं

 बनाया गया  है  ।  कटक  के  डाकघर  में  कर्मचारियों  की  कमी  के  कारण  जनता  को  बड़ी

 होती  है  ।

 उड़ीसा  में  स्थित  कुछ  टेलीग्राफिक  कौर  टेलीफोन  सेवायें  मध्य  प्रदेश  कौर  आसान  से

 नियंत्रित  होती  हैं  ।  वे  सेवायें  उड़ीसा  सर्किल  में  रखी  जानी  चाहियें  ।

 उड़ीसा  की  रेलवे  मेल  सेवा  के  कुछ  एफ-१७  एफ-२१

 का  नियंत्रण  उड़ीसा  के  बाहर  के  डाक-सर्किलों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उनको  उड़ीसा  को  हस्तांतरित

 किया  जाना  चाहिय े।

 2EY2 HMA के  बाद  उड़ीसा  सर्किल  के  किसी  भी  इन्स्पैक्टर  को  द्वितीय  श्रेणी  के  भ्रधीक्षक  के  पद

 पर  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  है  ।  उस  पर  बाहर  के  इन्स्पैक्टर  पदोन्नत  करके  भेज  दिये  जाते  हैं  ।

 मांग  संख्या  १०६  के  सम्बन्ध  मैं  मंत्रालय को  फोटो  फिल्म  मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी

 लिमिटेडਂ की  स्थापना  के  लिये  बधाई  देता  हूं
 ।

 wa  एक्सरे  फिल्मों  की  कमी  के  कारण  रोगियों

 को  परेशानी  नहीं  होगी  |  सरकार  को  इतना  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इन  परियोजनाओं  का

 व्यय  उनकी  ही  से  पूरा  होता  चले  |

 मांग  संख्या  १२५  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  भारत  सरकार कौर  पाकिस्तान

 सरकार  ने  afar  कोई  समझौता  तो  किया  ।  इसका  परिणाम  अच्छा  निकलेगा  ।  माननीय  मंत्री

 को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  कि  क्या  पाकिस्तान  से  होकर  निकलने  वाली  न न ना निवु ् ्  नहरे ंराजस्थान की

 सिंचाई  के  काम  झरा  सकती  हैं  ।

 मांग  संख्या  Rg  के  मैँ  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं
 ।  उन्होंने इत्यदि  क्षेत्रों

 में  बड़ा  सराहनीय कार्य  किया  है  ।  साथ  खम्भात  पत्तन  को  विकसित  किया  जाना  चाहिये
 ।

 fat  तंगामणि  मैंने  मांग  संख्या  १२६  के  सम्बन्ध  में  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ८,  €

 भ्र ौर १०;  प्रौर  मांग  संख्या  १३४  के  सम्बन्ध  में  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १२,  १३  ate  १४  रखे  हैं  ।  मैं

 श्री  वारियर  द्वारा  मांग  संख्या  QE  के  सम्बन्ध  में  रखे  गये  कठौती  प्रस्ताव  संख्या  १६  को  भी  लंगा  ।

 मांग  संख्या  १२६  उटकमंड  में  कच्ची  फिल्मों  के  निर्माण  की  एक  फैक्टरी  की  स्थापना  के  बारे

 में  इस  सम्बन्ध  में  पहले  पूर्वी  जर्मनी  की  सरकार  के  साथ  १२  महीने तक  वार्ता  चल  चुकी है  ।

 सरकार  ने  उसके  बारे  में  कहा  था  कि  पूर्वी  जमाने  की  सरकार  इस  परियोजना  के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।

 क्या  इसके  बारे  में  पूर्वी  जर्मनी  की  सरकार  के  साथ  विस्तृत  वार्ता  हुई  थी  क्या  विलम्ब  के  कारण

 ही  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  था  ?

 मल  भ्रंग्रेजी में
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 इस  वर्ष  प्राय-व्ययन सत्र  के  दौरान  हमें  सुचित  किया  गया  था  कि  इसके  बारे  में  एक  फ्रेंच  फर्मे

 से  समझौता हो  चका  है

 wa  बड़ी  प्रसन्नता  का  विषय  है  कि  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिये  १५  लाख  रुपये  की

 मांग की  है  ।

 राय-व्यस्क  सत्र  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  सीघे  प्रश्न  पूछे  जाने  पर  सरकार  ने  बताया  था  कि

 ag  फ्रेंच  फर्म  फिल्मों  के  निर्माण  में  बड़ी  अ्रनभवी  है  a  फ्रांस  में  खपने  वाली  कच्ची  फिल्मों  का  wo

 प्रतिशत  भाग  इसी  फर्म  द्वारा  निर्मित  होता  है  ।

 आजकल  रंगीन  फिल्मों  का  प्रचलन  है  ।  क्या  यह  फ्रेंच  फर्म  रंगीन  फिल्मों  के  लिये  कच्ची

 फिल्में  तैयार  कर  सकती है  ?  यदि  यह  नहीं  तो  फिर  तटीय  योजना  काल  के  दौरान  भर

 रंगीन  फिल्में  नहीं  बना  सकेंगे  ।

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  श्री  नाशिर  भरूचा  ने  एक

 कटौती  प्रस्ताव  की  पूर्वे-सुचना  दी  है  कि  कच्ची  फिल्मों  के  उद्योग  से  सम्बन्धित  करार  wat  तक

 पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  मे  सुचित  किया  है  कि  reRe  में  ही  करार  की

 १५  प्रतियां  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  थीं  ।  मैंने  सचिवालय  को  area  दे  दिया  है  कि  ऐसे  करार

 जब  भी  ७  उनकी  सूचना  बुलेटिन  सुचना-बोर्ड  के  द्वारा  प्रचारित  की  जानी  चाहिये  ।

 art  से  aa  यदि  अनुपूरक  मांगों  के  साथ  प्रतियां  नहीं  दी  at  उनमें  उल्लिखित  किया

 जायेगा  कि  एक  प्रति  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  है  ।

 यदि  प्रतिपूरक  मांग  का  सम्बन्ध  किसी  ज्ञापन  या  करार  से  कौर  यदि  उसे  पुस्तकालय या

 सभा-पटल पर  न  रखा  गया  तो  मांग  के  साथ  उसका  सारांश  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मंत्री  सुभाष  श्री  तंगामणि  ने  पुछा  है  कि  यह  कारखाना  रंगीन  फिल्मों

 का  निर्माण  कर  सकेगा  या  नहीं
 ?

 देश  को  बुनियादी  तौर  पर  साधारण  फिल्मों  की

 प्रावइयकता है  ।  फिल्म  फोटो  उद्योग  एक्सरे  उद्योग  के  लिये  इसकी  जरूरत  है  ।

 फिल्मों  की  झ्रावश्यकता  तो  बहुत  ही  कम  है  ।  उसके  निर्माण  की  प्रक्रिया  भी  बड़ी  पेचीदा  है  और

 कठिन  भी  ।  हर  देश  में  उनका  निर्माण  बहुत  बाद  में  शुरू  ga  है  ।  राज  भी  हमारे  देश  में  कुल  ५-६

 प्रतिश्त  रंगीन  फिल्मों  की  खपत  वृत्ति  है  ।

 सहारा  गैर-रंगीन  फिल्मों  के  निर्माण  में  प्राप्त  कर  लेने  के  सभी

 अ्ावइपक्त  सहायक  उपकरणों  कौर  बुनियादी  चीज़ों  को  तैयार  करना  सीख  लेने  के

 हम  रंगीन  फिल्मों  के  निर्माण की  बात  सोचेंगे  ।  हमारा  यही  इरादा  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य

 की  इस  बात  से  सहमत  नहों  कि  साधारण  या  गैर-रंगीन  फिट  का  ज़माना  लद  गया  है  ।  राज  भी

 अधिकांश  फिल्में  ara  प्रिट  में  नहीं  होता ।

 इसलिये  हमें  साधारण  फिल्मों  के
 निर्माण

 से  काम  शुरू  करने  दीजिये  ।

 $e

 अंग्रेजी
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 महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  मतलब  यह  है  कि  यदि  कोई  समवाय  ऐसी

 का  ata  कर  सकता  है  जो  बाद  में  रंगीन  फिल्में  भी  बना  तो  उसी  के  साथ  करार  क्यों

 न  फिया  जाये  ॥

 थी  wong  हम  खुद  यही  चाहते लेकिन  यह  एक  बड़ी  कठिन  कौर  पेचीदा

 तकनीक का  काम  है  ।  उसकी  दिशा
 में

 हमारा  यह  पहला  कदम  है
 ।  प्रभाव  प्राप्त  होने  हम

 उसकी  बात  भी  सोचेंगे  ।  अराज  हमारे  यहां  ५-६  करोड़  रुपयों  के  मूल्य  की
 साधारण  फिल्मों  का

 mitt  होत है  ।  हम  इस  fazar  मुद्रा  की  बचत  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  तंगामणि  :  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  का  मंशा  यह  जानना  है  कि  कया  कच्ची  फिल्मों  के

 निर्माण  की  इस  कीकट  ी  के  लिये  अन्तिम  रूप  से  स्थान  चन  लिया  गया  है
 ?

 क्या  इसके  लिये  मद्रास

 सरकार  से  भूमि  ले  ली  गई  है
 ?

 श्री  wants  दाह  हां  ।  भूमि  ले  ली  गई  उसका  स्थान  उटकमंड  ही  जैसा  कि

 mats  सदस्य  चाहते  हैं  ।  काम  भी  शह  हो  चला है  ।

 preat  महोदय  करो-कभी  परियोजना  की  घटेगा  के  बाद  भूमि  अजन  की  कार्यवाही

 qs  को
 जातों  है  प्रो  तबर  भूमि  के  मूल्य  चढ़  जाते हैं  ।

 ह  भूमि  राज्य  सरकार  की
 थी  |

 प्रत्यक्ष  वैसा  ही  होता fat  मतुभाई  सौभाग्य  से  यह

 जैसा  श्राप  रहे  हैं  |  अब  हम  Q TUT NY oferty  की  स्थिति  की  घोषणा  पहले  से  नहीं

 केवल  राज्य  का  नाम  बताते हैं  ।  स्थिति  को  रहती  घोषणा  के  पहले  अधिसूचना  जारी  कर  दी

 नाती है  ।

 fot  तंगासणि  :  समाचारपत्रों  में  कु  ज  पा  कहा  गया  है  कि  इस  फ्रेंच  फर्म  को  फिल्म-निर्माण

 का  कोई  खाप  शबनम  नहों  ।  माननीय  मंत्रो  इसका  स्पष्टीकरण  करें  |  माननीय  मंत्री  को  हमें

 इस  सम्बन्ध  में अ।इवस्त  करना  चाहिये  जिससे  कि  ऐसी  अफवाहें  न  फल  सकें  ।

 अध्यक्ष  महो  इसके  लिये  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी  ?

 fat  सुभाष  दाह  :  सभो  कठौती  प्रस्तावों  का  उत्तर  देते  इसकी  भी  सफाई  करूंगा  |

 शिपिंग  कारपोरेशन
 ची  तंगामणि

 :  मांग  संख्या  १३४  का  सम्बन्ध  दो  मदों  से

 में  £०  करोड़  रुपये  का  farts  कौर  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिन्टस  लिमिटेडਂ  के  ८  ८०  लाख

 रुपय  के  दायरों की  खरीद  ।

 दूसरी  मद  के  सम्बन्ध  में  परिवहन  तथा
 संचार  मंत्री  ने  यह  भी  घोषणा

 की
 है  कि

 एक

 fyere-areeaTy  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  फिर  सरकार  टेलीप्रिन्ट्स
 '

 के  शेयरों  में

 विनियोजन  क्यों कर  रही  है  ?
 यह  तो

 एक
 बिलकुल

 नथी
 सेवा  होगी

 ।  इस
 सेवा  पर

 geQyX  तक

 कुल  मिला  कर  १५०  लाख  रुपये
 खच  किये  जायेंगे

 ।  दूसरी
 प्रोर

 माननीय  मंत्री  के  कथनानुसार

 अपना  उत्पादन  शुरू  कर  देगा  ate  तृतीय  योजना  के  अन्त  तक

 ora  के  मामले  में  ग्राम-निर्भर  हो  जायेगा  ।  फिर इस  नथी  सेवा  में  इतना  विनियोजन  क्यों

 किया  जा  रहा  है
 ?

 माननीय  मंत्री  इसका  स्पष्टीकरण  करें
 ।

 a

 मूल  अंग्रेजी में
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 क्या  कारखाने के  लिये  कमी  ले  ली  गई  है  झर  क्या  प्रारम्भिक  काय  हो  चुका

 क्या  इसके  बारे  में  इतालवी  फर्म  के  साथ  किये  गये  करार  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी
 ?

 अन्त  में  में  पश्चिमी  नौवहन  निगम  के  प्रशन  को  हूं  ।  इस  निगम  ने  मगल  लाइन्स  के

 जहाज  सरोद  लिये  हैं  ।  वे  जहाज  हज  यात्रियों  के  लिये  प्रयोग  किये  जाते  थे  ।  wage  निगम  ने

 उनमें  से  कितने  जहाज  हज  यात्रियों के  लिये  रखे  पहले उन  जहाज़ों  के  बारे  में  एक  शिकायत  सुनने

 में भराई  थी  कि  saa  पानी  की  व्यवस्था  Ye  नहीं  थी  ।  क्य  अब  निगम  ने  उन  जहाज़ों  में  यात्रियों

 के बैठने  की  कोई  दूसरी  व्यवस्था  की  है
 ?

 उन  जहाजों  में  से  प्रत्येक  की
 क्षमता  कितनी  है

 ?  मुग़ल  लाइन्स से  कितने  जहाज
 खरीदे  गये  हैं

 /

 am
 उन

 यात्रियों  के  लिये  कुछ  नये  जहाज
 भी

 चालू  किये  गये  हैं
 ?

 पहले  हज  यात्रियों को  शिकायत

 थी
 कि  उनमें  सीटें  इतनी  अधिक  थीं  कि  यात्रियों

 की
 चलने-फिरने  की  भीਂ

 प्री  सुविधा  नहीं  रहती  थी  ।

 अब  क्या  सरकार  किसी  दूसरे  नमूने  पर  उनके  बैठने  की  व्यवस्था  करने  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रही  है

 में  इन्हों  तीन  बातों  पर  जोर  देना  था  |

 fen  नादिर  भरुचा  खानदेश  सब  से  पहले  तो  मैं  सभा  की  are  से  आपके

 कृतज्ञता  प्रकट  करना  हैं  ।  अपने  यह  बड़ी  उपयोगी  व्यवस्था  कर  दी  है-कि  wages  मांगों

 के  साथ  सम्बन्धित  मंत्रालय  की  पोर  से  मांगों  से  सम्बन्धित  इत्यादि  का  विवरण  भी

 जताया  जायगा  |

 महोदय  :  में  यह  माननीय  मंत्री  पर  ही  छोड़ता हूं  ।  विवरण  ऐसा  होना  चाहिये

 कि  उस  पर  एक  नजर  डलने  से  करार  य  ज्ञापन  की  खास-खास  बातें  मालम  हो  जायें  ।  माननीय

 मंत्रियों  को  शायद  नहीं  है  कि  गरंग्रेज-रा(सन-काल  में  हर  एडजेक्टिव  कौंसिलर  के  विभाग  के  लिये

 एक  स्थायी  वित्त  समिति  होती  थी  ।  यदि  किसी  नथी  सेवा  को  अ्रांय-व्ययक  में  सम्मिलित  नहीं  कर

 पाते  तो  उसका  पूरा  विवरण  सम्बन्धित  स्थायी  वित्त  समिति  के  art  पेशा  किया
 जाता  था

 ar  वही  समिति  उसकी  मंजरी  देती  थी  ।  सभा  में  केवल  सांकेतिक मांग  पेश  की  जाती थी  ।

 माननीय  मंत्रियों  को  ज्ञापनों  पौर  करारों  के  उसी  किस्म के  विवरण  अनुपूरक  मांगों  के  साथ  संलग्न

 करने  चाहिये ं।

 श्री  arene  भरूचा  कच्ची  फिल्मों  के  निर्माण  का  उद्योग  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  बड़ी  भ्रच्छी

 चीज़ है  ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  स्पष्टीकरण  करें  कि  उस  उद्योग  के  लिये  भारतीयों को  प्रशिक्षित

 करने
 की  व्यवस्था है  ।  झ्र क्सर  होता  यही  है  कि  हम  विदेशी  प्राविधिक  सहायता  लेकर

 नये  उद्योग  शुरू  कर  देते  पर  यहां  के  कमंचारियों  को  उसमें  प्रशिक्षित  करने  की  चेष्टा

 नहीं  करत  ।  रंगीन  फिल्मों  का  निर्माण  बाद  साधारण  फिल्मों  के  निर्माण  का  काफी  झन भव

 प्राप्त हो  जाने  पर  शुरू  किया  जायेगा  ।  यह  तो  ठीक  लेकिन  उसके  लिये  आवश्यक  है  हम

 पाघारण  फिल्‍मों  के  निर्माण  की  प्रक्रिया  में  भारतीयों  को  यथेष्ट  रूप  से  प्रशिक्षित  करते  चलें

 इसके  लिये  व्यवस्था  की  गई  है
 ?  इस  करार  में  उसकी  यथेष्ट  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 स्थगित  भुगतान  सुविधाजनक  तो  लगता है  ,  लेकिन  उसकी  पहली  किस्त  st  कब  देनी

 पड़ेगी
 ?  एक

 समय  ऐसा  भी
 watt  जब  हमें  fata

 aha
 काल

 ती  पी
 सभी

 विदेशी  अनप
 म  की  किस्तें

 pra  भ्रंग्रेजी  में
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 चुकानी  पड़ेंगी  ग्रोवर  तब  हमारे  लिये  बड़ा  महफ़िल  पड़  जायेगा  ।  कौर  हमें  उसी  समय  तृतीय  योजना

 की  परियोजनाओं  के  लिये  भी  व्यवस्था  करनी  पड़ेंगी  ।  ऐसे  करार  करते  समय  इसका  ध्यान  रखना

 चाहिये |

 इस  फ्रेंच  फर्म  के  बारे  में  श्री  तंगामणि  ने  परस्पर  विरोधी  बातें  कही  हैं  ।  एक  तो  यह

 कि  इस  फ्रेंच  फर्म  को  फिल्मों  के  निर्माण  का  कोई  अ्रनुभव  भर  दूसरी  कौर  यह  कि

 फ्रांस  में  खपने  वाली  कच्ची  फिल्‍मों  का  अधिकांश  इसी  फर्म  द्वारा  तैयार  किया जाता  है  |  माननीय

 मंत्री  को  सावधानी  के  साथ  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  ।

 कच्ची  फिल्मों  के  निर्माण  हमें  सब  से  अधिक  जोर  एक्स-रे  फिल्मों  के  निर्माण  पर  देना

 चहिये  ।  देश  को  उसकी  बड़ी  जरूरत है  |

 fat  wong  शाह
 :  इस  करार  में  सभी  किस्म  की  फिल्मों  के  निर्माण  का  उल्लेख है  |

 माननीय  सदस्य  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  ज्ञापनों  को  देखने  कष्ट  चाहिये |  उसमें

 एक्स-रे  फिल्म  भी  शामिल  है  ।  उसमें  एक्स-रे  फिल्म  की  सभी  किस्में  गिनाई  गई

 ये  परियोजनाओं  राष्ट्रीय  महत्व  की  हैं  ।  इसलिये  उन  में  रुचि  रखने  वाले  माननीय  सदस्यों

 को  मंत्रालय  द्वारा  जुटाया  गया  सभी  सम्बन्धित  साहित्य  देख  तो  लेना  चाहिये  ।

 fen  नाशिर  भरूचा  :  सिंध  पानी  करार  से  सम्बन्धित  अदायगी  की  ८  क  ts  रुपये की

 पहली  किस्त  भी  हमें  कुछ  ही  दिन  बाद  अदा  करनी  पड़ेगी  ।  इसके  लिये  पया  कहां  से  जायेगा
 ?

 क्या  इसके  लिये  कोई  तदर्थ  करार  किया  गया  जिससे  कि  हमारे  पौण्ड-पावले  में  र  अधि क

 देरी  नहों ?

 पाकिस्तान  से  हमें  भी  कुछ  कज  वसूलना  था  ।  उसका  क्या  हुआ  ?  उसी  में  इस  राशि  को

 चकता  करने  की  बात  क्यों  नहीं  की  गई ?  वेसे  सभा  की  राय  में  यदि  करार  में  यह  व्यवस्था

 होती  तो  ज्यादा  azar  रहता  कि  उसका  एक  भाग  विदेशी  war  शौर  दूसरा  भाग  रुपयों  में

 अदा  किया  जाये

 मांग  RE  तेल  के  लिये  fae  महीनों  ate  wea  उपकरणों की  खरीद  के  लिये  की

 गई  है  ।  पहले  जब  राय-व्यस्क  के  समय  अं कलेश्वर  ak  खम्बात  के  लिये  मांग  रखी  गई  तो

 हमने  कहा  था
 कि

 मांग  बहुत  कम
 के

 लिये  रखी  गई  है
 ।

 उसी
 के

 लिये  श्री  MATES  मांग  पेशा  की

 रही  मांग  मंजूर  करने  पर  हमें  कोई  भ्रांति  लेकिन  यह  तरीका  गलत  है
 ।

 इससे  जनता

 गलतफहमी  फैलती  ।  माननीय  मंत्री  इसकी  सही  स्थिति  बताय ।

 मांग  संख्या  १३४  के  बारे  में  मुझे  एक  प्रदान  पूछना  है  |  सरकार  लाइन्स  के  इतने  दायर

 खरीद
 रही  है

 कि
 उसे  सरकारी  नियंत्रण  में  लाया  जा  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  केवल  इसी  लाइन  का

 राष्ट्रीयकरण किया  जा  रहा  या  यह  सरकार  की  पुरी  नीति  है  आगे  चल  कर  सरकार  कौर

 भी  लाइनों  के  राष्ट्रीयकरण की  बात  सोच  रही  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  नीति  कया  है  यदि  नीति

 राष्ट्रीयकरण  की  तो  सभा  को  उस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलना  चाहिये  |

 सरकार ने  लाइन्स  के  शेयरों का  ta  किस  ढंग  से  किया  है
 ?

 सफर  का  मूल्य

 पारित  किया  गया  सरकार  ने  एक  शेयर  का  मलय  ३६०  रुपये  दिया  है  इस  खरीद  के  एक  दिन  पहले

 मल  अंग्रेजी  में
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 बाजार  में  लाइन्स  के  दायरों  का  क्या  भाव  था
 ?

 क्या  यह  खरीद  किसी  निजी  फर्म  के  साथ

 बातचीत करके  की  गई

 सरकार  को  ऐसे  शेयरों  के  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  कोई  भ्र पना  एक  सिद्धांत  निश्चित  करना

 चाहिये  ।  तभी  सभा  जान  सकेगी  कि  ०१५ शयर  के  लिये  ज्यादा  ऊंचा  भाव  तो  नहीं  दिया  गया  t

 fot  हेमा  :  मैं  केवल  सांग  संख्या  १०६  पर  कुछ  कहना  चाहता  इस

 योजना  के  लिये  में  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हुं  ।  यह  नितांत  आवश्यक थी  क्योंकि  सभी  जानते  हैं  कि  फिल्म

 उद्योग  तथा  फोटो  ग्राफ  के  लिये  कच्ची  फिल्में  चाहियें  जिनकी  सरकार  द्वारा  प्रख्यात  पर  प्रतिबन्ध

 लगा  देने  से  देश  में  बहुत  कमी  हो  गई  थी  ।

 यह  सर्वविदित  है  कि  हमारा  फिल्म  उद्योग  संसार  में  दूसरे  स्थान  पर  है  पड़ौसी  विदेशों

 में  हमारी  फिल्मों  को  बड़ी  रुचि  से  देखा  जाता  है  ।  इसलिये  में  समझता  हुं  कि  जब  हमारा  यह

 कारखाना  चालू हो  जायेगा तब  इस  उद्योग  को  कच्ची फिल्म  बहुतायत  से  मिलेंगी ak  इसका  विकास

 ar  होगा  जिससे  उच्चस्तर की  फिल्में  देश  में  बनेंगी ।

 फोटोग्राफी  के  सामान  के  लिये  भी  हमें  इस  समय  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 राज  ear  में  इस  सामान  के  मूल्य  दौ  सौ  से  तीन  सौ  प्रति  शत  बढ़े  हुये  मेरा  विचार  है  कि  इस  के

 बारे  में  सरकार  ने  जो  योजना  बनाई  है  वह  प्रपर्या  है  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  आयात
 ४  ७८

 करोड़  रुपये  के  इस  समय
 ह

 शर  हमने  उत्पादन  के  लक्ष्य  ५  करोड़  रुपये  के  बनाये  हैं  ।  जबकि में  समझता

 हूं  कि  इस  कारखाने में  उत्पादन  आरम्भ  होन ेके  समय  हमारी  फोटोग्राफी  के  सामान  की

 प्ावश्यकताय लगभग  ७'  ५  करोड़  रुपये  के  हो  जायंगी  |

 इसके  प्रतिष्ठित  हमें  एक  बात  समझनी  चाहिये  |  वह  है  इस  सामान  का  विदेशी  बाजार

 में  भेजना  ।  मेंने  इसका  कुछ  wea  किया  है  कौर  मझे  पता  लगा  है  कि  विदेशों  में  हम  wast  माल  को

 खपा  सकते  हैं  ।  यदि  सरकार  इस  बात  को  समझे  तो  इन  सामानों  की  आवश्यकता  गौर  बढ़  जाती  है  ।

 श्री  नादिर
 भींच

 ने  आस्थगित  भुगतानों  के  बारे  में  शंका  प्रकट  की  यह ह  कहा  कि  यह  सभी
 भुगतान  एक  ही  अवधि  में  देय  हो  जायेंगे  अर  संभव  है  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़े  ।  मैं समझता

 हूं  कि  उनकी  यह  शंका  है  क्योंकि  इस  समय  ठोक  ara पर  जो  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हो  रही  हम  उसको

 कारखाने  का  उत्पादन  हो  जाने  पर  बचा  तो  पायेंगे  परन्तु  साथ  ही  साथ  हमारी  श्रावस्यकतायें

 प्रौढ़
 भी

 बढ़  जायेंगी  झ्र  हमें  इसे  बचाई  हुई  विदेशी  मुद्रा  को  बढ़ी  हुई  झ्रावश्यकताओं  के  आयात  पर

 व्यय
 करना  पड़

 करेगा  ।  में राशा करता हूं करता  हूं  कि  सरकार  इस  समस्या  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 fat न०
 राठ  मुनि स्वामी  :  मैं  देश  में  टेलीप्रिन्टरों  के  निर्माण  का  area  करने  के

 लिये  परिवहन  तथा  संचय  मंत्री  को  बनाई  देता  हूं  ।

 राय-व्यस्क  के  उपस्थापन  के  समय  सरकार  ने  बताया  था  कि  उसका  विचार  टेलीरप्रिटरो  के

 निर्माण  की  योजना  को  विभागीय  तौर  पर  आरम्भ  करने  का  है
 ।

 परन्तु  अब  उन्होंने  इटली  की  एक

 फर्म  से  ठेका  कर  लिया  ra  aK  इसीलिये
 इस  धन

 की  मांग  की  गई  है
 ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 farfqect  की  are  देश  में  बहुत  आवश्यकता  है  क्योंकि  केवल  सरकार  ही  नहीं  अपितु

 बड़े  व्यापारी  इनको  भ्र पनी  ग़मों  में  शी  करता  से  समाचार  ala  जानने  के  लिये  रखना  चह  चाहते हैं  ।

 इसलिये  इनका  देश  में  शीघ्रता  से  उत्पादन  होना  चाहिये  ।

 इस  कारखाने  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  मुझे  पता  लगा  है  कि  सरकार  इसको  सरकारी  समवाय  बनाना

 चाहती है  ।  परन्तु  तक  के  हमारे  अनुभव  से  पता  लगता  है  कि  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जाने  पर  श्रम  शादी

 की  कठिनाइयां  हमारे  सामने  पाती  हैं  ।  में  राशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उनका  प्रवास

 ध्यान  रखेंगी  |

 कारखाने  के  स्पष्टीकरण  ज्ञापन  से  पता  लगता  है  कि  लगभग  तीन  अथवा  चार  वर्षों  में  are

 खाने  में  उत्पादन  होने  लगेगा  |  परन्तु  में  चाहता  हुं  कि  हमें  निश्चित  तिथि  बताई  जाये  कि  उत्पादन

 कब  से  प्रारम्भ हो  जायेगा  |  क्यों  कि  अभी  तक  ऐसा  हेम्ना  है  कि  कारखाने  के  यंत्र  इरादी  देर  से  और

 उत्पादन
 निश्चित

 अवधि
 से  आरम्भ  नहीं  ।  में  प्राता  करता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध में

 रित  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  ही  काम  करेगी  |

 मांग  संख्या  ७२  प्रौढ़
 ८४

 के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जनता
 व  मुकदमों को  अपनी

 प्रतिष्ठा  का  विषय  बना  लेती  है  कौर  वकीलों  के  सलाह  न  होने पर  भी  मुकदमा  उच्चतम  न्यायालय तक

 ने  जाती  है  ।  परन्तु  सरकार  भी  जब  ऐसा  ही  करती  है  तो  बड़ा  भ्राइचर्य  होता  है  ।  स्पष्टीकरण  ज्ञापन  से

 बता  लगता  है
 कि

 दो  महत्वपूर्ण  मामलों  में  न्यायालय  ने  सरकार  के  खिलाफ  फैसला  दिया है  ।  मैं  समझता

 हं  कि  सरकार  को  ऐसे  कोरे  कोरे  मामलों  में  साधारण  नागरिक  के  समान  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये

 भ्र  एक  न्यायालय  में  फसले  को  ही  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  जिससे  साधारण  नागरिकों  के  सामने

 maa  प्रस्तुत  किया  जा  सके  ॥

 श्री  श्रीधर  :
 अध्यक्ष  मैं  डिमांड  ने ०  tRY  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता

 हुं  कि  थोड़े  दिन  पहले  ही  इंडस  वाटर  ट्रीटी  के  बारे  में  यहां  पर  चर्चा  हुई  थी  कौर  उससे  पता  लगा  किः

 खनता के  इन्दर  इसके  बारे  में  कितना  विरोध  है  ।  लेकिन इस  विरोध  के  होते  हुये
 भी

 इस  ट्रीटी  का

 करने  के  लिये  हम  ने  पाकिस्तान को  ८२  ७५  करोड़  रु०  देने  का  निर्णय  किया  है  कौर  इस  के  लिये  हमने

 इस  समय  ८  २७  लाख  ४७  हजार  रु०  की  डिमांड  रक्खी  है  ।  लेकिन इसके  बारे  में  एक  बात

 घर  विचार  करना  प्रायः  है  कि  पाकिस्तान  की  ओर  से  हमारे  ३००  करोड़  रु०  राने के होते के  होते

 हुये  भी  हम  ने  इस  पर  विचार  नहीं  किया  इंडस  वाटर  ट्रीटी  के  ऊपर  विचार  करते  समय  इस  Roo.

 करोड़ रु०  के  बारे  में  चर्चा  की  गयी  या  इस  बारे  में  हमें  कुछ  पता  नहीं  एक  हम

 हैं  कि  हमारी  विकास  योजनायें  सफल  कौर  उसकी  सफलता  के  लिये  हम  इस  देश  के  लिये  पैसे  की

 मांग  कर  रहे  हमारे  वित्त  मंत्री  विदेशों  में  जाते  हैं  are  भ्र पनी  विकास  योजनाओं  की  जरूरत  के  लिये

 पैसों  की  डिमांड करते  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  हमारी  थर्ड  फाइव  इयर  प्लान  में  RRXo  करोड़

 रु०  की  कमी  लेकिन  दूसरी  कौर  इन  सब  के  होते  हुये
 भी

 हम
 ने  ८२  करोड़ ७४५

 रु०  देने
 का

 निर्णय  किया  है  ।  मेरी  दृष्टि  से  यह  ठीक  नहीं  है  सनौर  चूंकि  यह  हमारे  देश  के  हितों के  विरुद्ध  इस

 लिये  मैं  इसका  विरोध  करना  चाहता  हूं
 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  यहां  भारत  के  वित्त  मंत्री  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री
 की

 बात

 चीत  हुई  थी  ।  इस  में  भी  पता  नहीं  कि  इन  ३००  करोड़ रु०  के  बारे  में  चर्चा  हुई  या  नहीं
 ।

 हम  जानते

 हैं  कि  दो  बार  सिटिंग  लेकिन  ऐसी  सिर्टिग्स  में  जो  अन्तिम  निर्णय  होता  है  वह  फेल  होता  किन्हीं

 विशिष्ट  परिस्थितियों  में  हमारी  बात  चीत  एक  निर्णय  पर  नहीं  पहुंचती  है
 ।

 जब  पाकिस्तान  सरकार

 की  नीति  यह  है  तो  हमारी  नीति  भी  इस  तरह  रखी  जानी  चाहिये
 कि

 पहले  हमारे  पैसे  के  बारे  में  विचार



 Reco  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांग  )  TIAN,  ७  PEKo

 किया  जाये
 ।

 जब  तक
 इस

 पर  विचार  नहीं  किया  जाता  तब  तक  केवल  हम  जो
 ट्रिटी  पाकिस्तान  सरकार

 से  होती  है  उसको  पूर्ण  करने  का  प्रयत्न  कौर  हर  बार  पाकिस्तान  हमारा  विरोध  यह  ठीक  नहीं

 इस  दृष्टि
 से

 भी
 मं

 इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 मैं  डिमांड त  Re  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  जिसके  बारे  में  अख़बार  में  भी  aga

 चर्चा  चली  है  शर  मेरे  मित्र  श्री  पाणिग्रहण  ने  भी  बतलाया  है  ।  हर  रोज  यहां  यह  बात  जाती  है  कि

 थहां तेल  यहां तेल  लेकिन  जब  भी  प्रदान  पूछे  जाते  हैं  लोक  सभा  में  कि  कितने  तेल  का

 उत्पादन  होगा  कौर  हम  कितना  प्रोडक्शन  कर  सकते  तो  उसका  जवाब  ठीक  से  नहीं  दिया  जाता  |

 जब  इस  बारे  में  मंत्री  जी  की  शोर  से  कोई  निर्णयात्मक  उत्तर  नहीं  मिलता  तो  जनता  के  weet  इस

 सम्बन्ध में  एक  शंका  का  निर्माण  होता  है  कि  इस  चींज  में  कोई  सत्य  भी  है  या  नहीं या  कि  यह  केवल

 प्रचार  के  लियें  कहा  जाता  है  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  से  अ्रनुरोध  करता  हं  कि  वे  जवाब  दें  |

 डिमांड नं  ०  १३४  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  क्यों  कि  बहुत  दिनों  के  बाद  हमारी  सरकार  ने  यह

 टेलिप्रिटर  कारखाना  लगाने  का  निर्णय  किंया  ।  लेकिन  एक  बात  का  हमें  पता  नहीं  लगा  ।  हम  ने  सुना

 था  कि  यह  टे लि प्रिंटर  कारखाना  महाराष्ट्र  में  पुना  के  नज़दीक  लगाने  वाला  इस  बारे  में  महाराष्ट्र

 सरकार के  साथ  बातचीत चली  लेकिन  पता  नहीं  क्या  ड  fae  वहां  से  वह  कारखाना  हटा  कर

 मद्रास  में  ले  जाया  गया
 ।

 मैँ  जानना  चांहता  हूं  कि  इस  कारखाने  के  बारे  में  क्या  गड़बड़ी  क्या  इसके

 लिये  महाराष्ट्र  सरकार  ने  जमीन  नहीं  दी  या  कोई  प्रौढ़  बात  हुई  ।  इस  चीज़  का  पता  लगाना

 है  कि  यह  कारखाना  महाराष्ट्र  से  हटाकर  मद्रास  कयों  ले  जाया  जा  रहा  है  |

 दिमांड नं ० नं  ०  ८४  के  बारे  में  जान  कर  मुझे  बड़ा  गाइ चर  होता है  तक  क्लिक  में  जाता  है

 शौर  उसको  हमें  Vw, 848  रु०  देने  पड़ते  हैं  ।  जो  हमारी  लीगल  साइड  है  सलाह  देने  के  लिये  afar

 वह  क्या  करती है  ?  हमने  एक  को  डिसमिस  कर  दिया  तो  उसे  डिसमिस  करने  के  पहले  हम

 जो  हमारे  पात  लीगल एड  लीगल  एक्सपर्टस  उन  से  कोई  सब् वाह  ली  थी  या  नहीं  ?  भ्रमर उन  से

 सलाह  करने  के  बाद  भी  हमें  इतना  रुपया  देना  पड़ता  है  तो  इस  में  कहीं  पर  कोई  गलती  है  इस

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  डिमांड  सिर्फ  are  ही  नहीं  है  ।  जब  भी  सप्लीमेंट्री  डिमांड

 जाती  है  तो  उसमें  एक  या  दो  केसेज  ऐसे  रहते  हैं  जिन  में  सरकार  कोर्ट  में  जाती  है  वहां  पर  निर्णय

 हमारे  खिलाफ  होता  है  ।  जब  भी  हम  इ  स  तरह  कां  कोई  काम  करते  हैं  तो  लीगल  एड  लेकर  ही  करें

 उसके  बाद  ही  कोर्ट  जानें  का  प्रयत्न  करें  जिसे  में  निर्णय  हमारे  विरुद्ध  होने  की  न  रहे  |

 fat  प्र०  च
 went

 :  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  &  Xo,  00,000

 रुपये  की  मांग  संख्या  Cas  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हं  ।  इस  समय  यह  आयोग तीन  स्थानों

 पर  काम  कर  रहा  है  ।  में  ख़म्बात  उत्तर  में  होशियारपुर ज्वालामुखी

 में  तथा  ya  में  शिवसागर  रुद्रसागर  में  ।

 मंत्रालय  ने  बड़ा  उत्तम  काम  किया  है  |
 इसलिए  हम  उसके  बारे  में  मांग  का  पूर

 समर्थन  करते  हैं  ।  उत्तर  में  होशियारपुर  ज्वालामुखी  में  हमें  सफलता  नजर  नहीं  भाई  है  इसलिए

 वहां  पर  खोज  बन्द  कर  देनी  चाहिए  ।

 में  शिवसागर  तथा
 रुद्रसागर  में  झलग  अलग  एक  एक  का  खोदा  गया  |  शिवसागर  के  कुएं

 से  कुछ  नहीं  निकला ae  रुद्रसागर  के  कुएं  की  खुदाई  के  परिणामों  का  anit  पता  नहीं  लगा

 मिल  अंग्रेजी में
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 दूसरी  बात  यहं  है
 कि  शिवसागर

 से
 २६

 मील  हुगरीजान में  घायल  इंडिया

 लिमिटेड ने  ८६  कुएं  खोदे  जिनमें  से  १२  में  श्रसंफलता  मिली  ।  जिसका  wei  eo  कि  क  इंडिया

 लिमिटेड को
 ८८

 प्रतिशत  सफलता  मिली  जबकि  श्रायोगं  को  एक  कुएं  की  प्र सफल तां से  ५०  प्रतिष्ठित

 असफलता  तो  हों  ही  गई  तथा  दूसरे  का  भी  प्रभी  कुछ  पता  नहीं  है  ।  करता  हूं  कि  सरकार

 इसके  बारे  में  सभा  में  बतायेगी  कि  ऐसी  स्थिति  क्यों  है  |

 इसके  अतिरिक्त  मैँ  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विशेषज्ञों  के  अतिरिक्त  अन्य  सभीं  कामों

 पर  स्थानीय  लोगों  की  नियुक्ति  ही  की  जानी  चाहिए  तथा  बाहर  के  लोग  नहीं  ले  जाने  चाहिएं  ।

 यह  भी  झ्राद्ञा  करता  हूं  कि  मंत्रालय  कर्मचारियों  के  लिए  gars  जाने  वाले  उपनगर को  शीघ्रता

 से  बनायेंगी

 श्री  रघुनाथ  fag  अध्यक्ष  मगर  लाइन  के  जो  जहाज  सरकार  ने

 लिये  हैं  इसके  वास्ते  में  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्ट्री  को  धन्यवाद  ate  बधाई  देता  हूं  ।  इससे  हिन्दुस्तान में

 पैसिंजर  टिप्स  की  तरक्की  होगी  ।  जो  प्राइवेट  सेक्टर  है  वह  भ्रपनें  फ्रेट  में  इंटरेस्टेड  कौर  जो

 हमारे  जहाज  हैं  वह  कारगो  जहाज  पैसिंजर  शिप  हमारे  पास  नहीं  हैं  ।  इस  वास्ते  पैसिंजरों  के  लिए

 जो  यह  सुविधा  की  गयी  है  इसकें  वास्ते  मैं  फिर  से  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 हज  यात्रियों  के  लिये  ये  जहाज  काम  में  are  लेकिन  हज  की  यात्रा  बारहों  मास  नहीं  होती  |

 इस  बारे  में  मेरा  एक  सुझाव है  ।  श्राप  देखेंगे  कि  मलाया  में  साउथ  इंडिया  की  पापुलेशन १४  परसेंट

 सिंगापुर  में  आठ  परसेंट  पिनांग में  १२  परसेंट  बर्मा  में  करीब  ८  परसेंट  इतनी  झ्राबादी

 दक्षिण  भारत  में  रहने  वाले  लोगों  की  इन  देशों  में  है  शौर  इस  केवल  दो  जहाज  हिन्दुस्तान  से

 सिंगापुर की  झोर  जाते  हैं  ।  पेनांग ate  इस  सर्विस  में  एक  तो  वी
 ०

 कई  पी०  का  जहाज  जाता  है्  एक  हिन्दुस्तानी  कम्पनी  का  जहाज  है  ।  हमारा  ख्याल  है  कि  जो

 लोग  कि  सिंगापुर  गये  होंगे  उनको  अनुभव  होगा  कि  जिस  टिकट  का  दाम  Yoo  रुपयों हे  उसका

 करीब  ३००  रूपया  हिन्दुस्तानियों को  देना  होता  है  क्योंकि  इन  जहाजों में  जगह की  कमी  होने  की

 वजह  से  उसमें  ब्लैक  मार्केटिंग  aha  होता  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  चारों  जहाजों को

 जिस  aaa  कि  हज  का  न  हो  उस  पेनांग  ate  सिंगापुर की

 faa  सें  दिया  जाए  |

 इसी  तरह  से  कम  से  कम  एक  साध  जहाज  विशाखापत्तनम  और  रंगन  संदीप  में

 देना  चाहिए  ताकि  वहां  पर  जो  हिन्दुस्तानी  लोग  हैं  उनको  हिन्दुस्तान  area  में  सुविधा  हो  |

 साथ  ही  साथ  मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं
 ।

 जो  हमारे  पैसिंजर  शिप  हैं  उनकी  ड्राई

 डाकिंग  सिंगापुर में  होती  है  ।  कोई  भी  हिन्दुस्तानी  जो  वहां  जाता  है  उसको  यह  देख  कर  हम  होती

 है  कि  हमारे  जहाजों  का  रिपेयर  ate  पेंटिंग  सिंगापुर  arf  स्थानों  में  होता है  ।  इसलिये मेरा  निवेदन

 है  कि  विशाखापत्तनम  में  जो  ड्राई  डाक  की  स्कीम  है  वह  पूरी  की  जाए  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  आजकल

 शिप का  कंस्ट्रक्शन नए  ढंग  से  होता  है  ।  झ्रोपिन  डाक  का  जो  सिस्टम  है  वह  प्राचीन  सिस्टम  हो  चुका

 पौर  इंगलैंड  में  इस  बात  एक्सपेरीमेंट करके  देख  लिया  गया  है  कि  ड्राई  डाक  में  शिप
 का

 कंस्ट्रक्शन हो  सकता  है  ।  इसलिए  ga  are  विशाखापत्तनम  में  ड्राई  डाक  बना  दें  उससे

 ड्राई  डाकिंग भी  रिपेयरिंग  भी  होगा  कौर  Beer  भी  हो  सकेगा  ।

 इन  areal  के  साथ  हम  धन्यवाद  देते  हैं  ae  ora  करते  हैं  कि  जो  apse  इंडिया से  सिंगापुर  की

 लाइन  है  इस  पर  ये  हज  जाने  वाले  चार  जहाज  जब  खाली  हों  तो  उनका  उपयोग  किया  जाएगा
 |
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 1  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  श्रेय
 श्री

 भरूचा  और  श्री  तंगामणि  ने  कुछ  नस्त  हैं  मैं  उनका  उत्तर  देना  चाहता  हूं  ।  श्री  भरूचा ने  पूछा

 कि  भारत  सरकार  ने  या  वेस्टर्न  शिपिंग  कारपोरेशन  ने  मुग़ल  लाइन  का  जो  भ्रजेंन  किया  है  वह

 करण  की  नीति  के  किया  है  अथवा  यह  केवल  नियंत्रण मात्र  है  ।  मैं  इस  से  सम्बन्धित  पृष्ठभूमि

 बताना  चाहता  हूं  ।

 पिछने  ad  की  समाप्ति  के  समय  हमें  पता  लगा  था  कि  मुग़ल  लाइन  के  अंशधारियों  में  से
 पी  ०

 एंड  करो  ग्रूप  को  हांगकांग  की  एक  विदेशी  नौवहन  कौनकोरडिया को  बेचना

 चाहता  है  ।  उनका  मुग़ल  लाइन  समवाय  के  ७९.२  पर  स्वामित्व  था
 ।  यह  स्पष्ट  था  कि  यदि  हम

 सऊदी  ae  के  लिए  यात्री  सेवा  बनायें  रखना  चाहें  तो  इसके  ऊपर  नियंत्रण  रखें  क्योंकि  Tlo  एंड  ग्रो ०

 ग्रूप के  wal  के  खरीददारों  का  विचार  इस  सेवा  को  चलाते  रहने  में  कोई  खास  दिलचस्पी  नहीं  थी  ॥

 हमें  यह
 भी

 पता  लगा  कि  खरीददारों  ने  कुवैत  के  सुल्तान  तथा  अन्य  समवायों  से  पी०  एंड  झरो
 ०

 TE

 से  लिये  जाने  वाले  wart  की  बिक्री  की  भी  बातचीत  की  है  ।

 हमने  यह  सोचकर  कि  कहीं  यह  परवीन  समाप्त  न  हो  वही  किया  जो  उचित  तथा  ठीक

 था  ।  हमने  समवाय  विधि  प्रशासन  के  एक  वरिष्ठ  लेखा  अधिकारी  से  समवाय  की  आस्तियों  का

 मूल्यांकन करने  को  कहा  ।
 पी०

 एंड  प्रो ०  के  मूल्य  झांकने  वालों  ने  समवाय
 की

 कुल  आस्तियों  का

 मूल्य
 ४.  ५४  करोड़  रुपये  ग्रांका  है  ।  नक़द  आस्तियां  २.४  करोड़  रुपये की  हैं  तथा  २.  १३  करोड़

 रुपये  का  जहाजी  बेड़ा  है  ।

 furan  महोदय
 :

 कितने  स्टीमर  हैं
 ?

 राज  बहादुर
 :

 चार  जहाज  लगभग
 RY, GSE  जी०  कार  टी  ।

 ये  यात्री
 व  मालवाही

 जहाज़ हैं  ।  हमारे  विशेषज्ञों ने  २.  १३  करोड़  रुपये  का  जहाज़ी  बेड़ा  तथा  नफ़स  झ्रास्तियां  २  .  ४

 करोड़  रुपये
 की

 जो  कुल  मिला  कर  ५३  करोड़  रुपये की  हुईं  ।  उसके  बाद  नौवहन  से

 सम्बन्धित  परिवहन  मंत्रालय  के  संयुक्त  संयुक्त  सचिव  तथा  safes  कायें

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  समवाय  विधि  प्रयास के  एक  एक  प्रतिनिधि  की  एक  समिति

 ने  इस  पर  विचार  किया  प्रौढ़  उन्हें  पता  लगा  fe  वह  कौनकौरज्यिन  को  Yoo

 रुपये
 के  मूल्य वाले  अंशों  को  Yo.  \9ct  रुपये  प्रति  भ्रंश  बेच  रहे  थे  ।  समिति  ने  मुग़ल  लाइन

 से
 सीघे

 बात  करने  के  बाद  प्रति  झा  मूल्य  ३६०  रुपये  करवाया  ४४  रुपये  प्रति  अंश  कम

 करवाये

 महोदय  :  जब  विदेशी  समवाय  का  भ्रमित  मूल्य  देने  का  प्रस्ताव  था  तब  उन्होंने

 मृत्य  कैसे  Terq  ?

 fat राज  बहादुर  :  उस  समय  संयोग  से
 पी०

 एण्ड  ्रो ०  ग्रुप  के  प्रतिनिधि श्री  डेलगार्नो

 यहां  भराये  हुए  थे  ak  उनसे  हमें  पता  लगा  कि  ag  एक  विदेशी  समवाय  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  प्लोर

 fort  बैक  ने  विदेशी  समवाय  को  stat  के  हस्तांतरण  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  हमने  रिजर्व बैंक  से

 हस्तांतरण  को  रोकने  का  भ्र  पुरोधा  किया  कौर  उन्होंने  ऐसा  करना  स्वीकार  कर  लिया  ।  हमें  इस  मामले

 में  बहुत  दिलचस्पी थी  शौर  हमने  हिसाब  किताब  करके  तथा  अन्य  बातों  के  श्राघार  पर  यह  सिद्ध

 किया  कि  मूल्य  में  कमी  होनी  चाहिए
 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 में  इसके  बारे  में  एक  बात  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  समवाय  विधि  प्रशासन  के

 वरिष्ठ  लेखापाल  गणना  के  अनुसार  उनकी  नक़द  भ्रान्तियाँ  जो  २४  करोड़  रुपये  थीं  उन  में  से

 १*२६  करोड़  रुपये  पौंड  स्टिंग  के  रूप  में  थे  ।  इस  प्रकार  समवाय  विधि  प्रशासन  द्वारा
 ४  ५३

 करोड़  रुपये  या  वार्ता  समिति  के
 ४  ११  करोड़  रुपये  के  gigs  पर  हमने  २

 '
 ८८  करोड़  रुपये  ही  उन्हें

 दिये  झ्र  इस  प्रकार  बहुत  बचत  कर  ली  ॥

 श्री  भरूचा  ने  नीति  सम्बन्धी  cet  भी  पूछा  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  नीति  का  उल्लेख

 १९५६  के  प्रौद्योगिक नीति  संकल्प  में  गया  है  ।  समुद्र  परिवहन  का  उल्लेख  अनुसूची

 की  मद  संख्या  १२  में  है  इसमें  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  पहल  करनी  थी  क्योंकि  हम  सेवा  को  बन्द  करना

 नहीं  चाहते  थे  ।

 श्री  तंगामणि  ने  पूछा  कि  कितने  जहाज  हैं  ।  मैंने  बताया  है  कि  वह  चार  हैं  ।  उन्होंने यह  भी

 कहा  कि  हमें  यात्रियों  की  सुविधाओं  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  निदेशक बोर्ड  ने  प्रशासन

 १९६०  को  ही  लिया है  |  इसके  अ्रतिरिक्त  इन  बातों  की  देख  भाल  के  लिए  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के

 adit  हज  यात्री  समिति  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  दोनों  सेवा  को  सुधारने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह
 को

 बताना  चाहता  हूं  कि  सुखी  गोदी  का  प्रश्न  इस  मांग  के  अ्रधीन  नहीं  कराता

 परन्तु  उन्होंने  जो  भी  सुझाव  दिये  हैं  उनसे  लाभ  उठाने  का  हम  प्रयत्न  करेंगे  ।

 fara प्रौढ़  तेल  मंत्री  न
 :

 तेल
 की

 खोज  से  लेकर  तेल  साफ  करने

 वाले  कारखानों  तक  के  प्रश्न  उठाये  गये  हैं
 ।

 शायद  मैँ  सब  चीजों  का  उत्तर  इस  अवसर  पर  न  दे  पाऊं

 अतः  अरब  केवल  महत्वपूर्ण  बातों  का  ही  उत्तर  दूंगा
 |

 हमने  ६  ५
 करोड़  रुपये

 की
 अनुपूरक  मांग  इस  कारण  मांगी  है  कि  जिस  समय  पहले  राशि

 की

 मांग  की  गई  उस  समय  aera  में  तेल  नहीं  मिला  था  ।  इसके  बाद  हमें  ज्यादा  सामान  खरीदना

 पड़ा  ।  बिना  तेल  के  हम  ज्यादा  रिंग्स  भी  नहीं  मंगवा  सकते  क्योंकि  अन्यथा  वे  खाली  पड़े  रहेंगे  ।

 जगन्नाथ  राव  पतासो

 जब  पहले  पहल  श्रंकलेश्वर  में  तेल  की  खोज  हुई  थी  उस  समय  जून  में  रूस को  एक  उत्पादन

 fra  भेजा  गया  था  ताकि  वह  भू-छेदन  मशीनों  की  खरीद  के  बारे
 में  उनसे  बातचीत  करें

 ।

 विचार  है  कि  वित्तीय  वर्ष  में  €  भू-छेदन  यंत्र  मंगवाये  जायें  ।  ६  यंत्रो ंके  बारे  में  करारों  पर  पहले  से  ही

 हस्ताक्षर कर  दिये  गये  हैं  ;  उनमें  एक  रूमानिया  से  प्राप्त  किया  जायेगा  ।  oar  है  कि  यह  ६  यंत्र

 इसी  वर्ष  प्राप्त हो  जायेंगे  ।  तीन  के  बारे  में  करारों  को  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  शौर  हमें

 हैकिये भी  शीघ्र  ही  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 माननीय  मित्रों  ने  कुछ  सन्देह  प्रकट  किये  हैं  ।  श्री  aaa  ने  पूछा
 कि

 उन  के  अपने  ही  राज्य  में

 काम  में  इतनी  देरी  किस  लिये  हुई  है  ।  उन्हें  बताना  चाहता  हुं  कि  शिवसागर  कूप  का  काम
 १९५७

 में  नहीं  वरन्‌  rays  में  प्रारंभ  द्य  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  अ्रधीन  श्रीराम  में  पहला

 PERE  को  पूरा  किया  गया  ।  इसे  पूरा  करने  में  ६  मास  का  समय  लगा  फिर

 भी  ज्यादा  सफलता
 न

 मिली
 ।

 हम  के  काम  की  तुलना  श्रासाम  तेल  कम्पनी  से  नहीं  कर  सकते
 ।

 श्रासाम झँयल कम्पनी ने घायल  कम्पनी  ने  PEXNL-NQ  में  शायद  नाहरकटिया  में  पहले  कूप  का  कार्य
 प्रारम्भ  किया

 था  ।
 उसे  पूरा  करने  में  १४  महीने  लगे  थे  ५०  लाख  रुपये  का  व्यय  हुआ  था

 |
 परन्तु

 हम  ने

 ह
 |  मूल  अंग्रेजी  में
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 पहले  कप  पर  इतना  धन  व्यय  नहीं  किया  है  ।  इस  कारण  के  काम  को  मन्थर  या  मन्द  नहीं

 बताया जा  सकता

 दूसरे  कप  में  भी  सुधार  झा  |  रुद्रसागर कूप  को  VE  १९६०  को  शुरू  किया  गया  शौर

 वह  २३  १९६०  को  पुरा  त्न  ।  ४
 मास  में  यह  पूरा  हो  गया  ।  इस

 ३७८  मीटर  तक  की  गई  थी  ।  मैं  यह  सन्देह  दूर  करना  चाहता  हूं  कि  इन  Hal  में  उतना  समय  नहीं  लगा

 जितने  की  भ्राशंका  की  जाती  है  ।  वास्तव  में  पहले  कप  को  प्रयोगात्मक  जाता  है

 की  च्  में  सदैव  देर  लगा  करती  है  क्योंकि  ag  तोक ोई  नहीं  कि  नीचे  किस  प्रकार

 चट्टानें होंगी  दौर  क्या  होगा  ।  इसलिये  हर  जगह  ही  पहले  कप  को  बड़े  कष्टों  से  पूरा  किया  जाता  ।

 दूसरे  दौर  तीसरे  कुएं  भी  श्रासान  नहीं  हैं  ।  शिवसागर  में  हमें  ज्यादा  विलम्ब  नहीं  ग्रा  ।  यह

 तथ्य  है  कि  शिवसागर  में  दूसरे  कूप  का  परीक्षण  कर  लिया  गया  था  |  यद्यपि  ट्रायल  कम्पनी

 ने  की  खुदाई  का  काम  पूरा  कर  लिया  है  तथापि  उन  का  परीक्षण  कभी  बाकी  है  ।

 परीक्षण  करने  तथा  खुदाई  के  काम  बहुत  ही  टेक्निकल  प्रकार  के  कार्य  हैं  शौर  इस  काम  में

 अप्रशिक्षित  व्यक्ति  कदापि  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।  में  तो  सभा  को  यही  शभ्राइवासन  दिला  सकता

 हुं  कि  हमारे  लड़के  ठीक  काम  करेंगे  |  केवल  में  ही  उन  के  काम  की  नहीं  कर  रहा  झ्र पि तु  जिन

 विदेशियों  ने  भी  उन  का  काम  देखा  है  उन्हों  ने  भीं  उन  की  प्रद यां सा  की  है  ।

 जहां  तक  शिवसागर  के  उपनगर  का  सम्बन्ध
 में

 बताना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  प्रयोगात्मक

 में  लगे  हुए  हैं  उन  के  लिये  उपनगर  बसाने  का  काम  ज्यादा  श्रेयस्कर  नहीं  है  ।  यदि  में  से  तेल

 न  निकले तो  नगर  का  क्या  बनेगा  ।  दुनिया  में  जहां  कहीं  भी  प्रयोगात्मक  तेल  कप  खोदे  जाते  हैं

 वहां  कार्येकर्ताश्रों  को  कठिनाइयों  में  जीवन  बिताना  पड़ता  है  ।  इसके  लिये  दूसरा  कोई  चारा  नहीं

 है
 ।

 सब  खम्बायत  कौर  में  तेल  निकल  पाया  है  इस  कारण  वहां  पर  बड़े  बड़े  नगर  बनेंगे  ।

 किन्तु  शिवसागर  तथा  रुद्रसागर  में  सभी  कुछ  समय  तक  श्रमिकों  को  कठिनाइयां  सहन  करनी  पड़ेंगी  ।

 श्री  पाणिग्रहण ने  तेल  के  निक्षेपों  के  बारे  में  पूछा  ।  इस  का  स्पष्टीकरण  करने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।  हमें  तेल  की  खोज  करने  पर  ही  कुछ  भ्र नू मान  लगता  है  ।  उस  के  बाद  कूप  खोदने  पड़ते

 हैं  ale  फिर  स्व  एक  परिमाण  से  तेल  की  भी  प्राप्ति  नहीं  होती  ।  यदि  प्रयोगात्मक  कप  में  तेल  प्राप्त

 हो  जाय  तो  हम  यही  कहते  हैं  कि  इसमें  से  इतना  तेल  निकलने  का  थि  है  ।  परन्तु  बाद  में  वह  अनुमान

 गलत  भी  हो  सकता  है
 ।

 अ्रंकलेश्वर  में  पहले  भू-भौतिकीय ढांचे  से  यही  wana  gar  कि  हमें

 १०००  लाख  टन  तेल  की  प्राप्ति  होगी  ।  जब  खुदा  हो  गई  कौर  क्षेत्र  विकसित  हो  गया  तो

 हमें ६०  या  उस  से  भी  कम  लाख  टन  की  प्राप्ति  का  विचार  रहा

 झा साम  कम्पनी  को  अभी  तक़  भी  नाहरकटिया  तथा  हरजीयन  में  तेल  की  मात्रा  का  ज्ञान

 नहीं  हो  सका  है  ।  जैसे  जैसे  कूपों  में  वृद्धि  होती  जाती  है  वैसे  वैसे  उन  के  स्वरूप  का  वास्तविक  ज्ञान

 होता  रहता  है  ।  इन  के  अनुमानों  का  बार  दार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  अब  हमें  अपने  तेल

 क्षेत्रों  का  स्थल  सा  अनुमान  है  ।

 उदाहरणार्थ  खम्बायत  नोज  तेल  क्षेत्र  में
 २००

 लाख  टन  तेल  होगा  ।  हो  सकता  है
 कि  इस  से  १०  या  १४  प्रतिशत  कम  ज्यादा  भी  हो  ।  इसी  तरह  से  यह  भी  संभव  है  कि  अंक लेद वर में

 भी  या  तिगुना  तेल  हो
 ।

 इसलिये  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  हैं  कि  इन  में  तेल  की  मात्रा

 प्रामाणिक रूप  से  सिद्ध  हो  चुकी  है  ।
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 मैं  तेल  साफ  करने  के  कारखाने  की  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 अनेक  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि

 यह  कारखाना कितना  बड़ा  इसे  शीघ्र  ही  स्थापित  कयों  नहीं  कर  दिया  गया  है  ज्यादा

 यंत्र  क्यों  नहीं  खरीदे  गये  हैं  ।  हम  यों  ही  ज्यादा  भू-छेदक  यंत्र  नहीं  खरीद  सकते  क्योंकि  एक  क्षेत्र  में  एक

 विशेष  संख्या  तक  ही  इन  की  ठीक  जरूरत  महसूस  होती  है  ।  २००  लाख  टन  पैदा  करने  के  लिए  हमें

 एक  हजार  भू-छेदक  यंत्रों  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इसलिये  जितना  तेल  निकलने  की  गुंजायश  हो  उस  पर

 उसी  हिसाब  से  खर्चे  होना  चाहिये  ।  जब  तक  हमें  पुरा  विश्वास  न  हो  तब  तक  हम  कोई  बात  सुनिश्चय

 पूवे  नहीं  कर  सकते  ।  हमारी  प्राचइरयकत  में  कमी  ज्यादती  जाती  रहेगी ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध

 में  सभा  को  किसी  प्रकार  का  श्रीनिवासन  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  .  स्थिति  बदलती  रहती  है  ।  मैं

 केवल  यह  कह  सकता  हूं  कि  cecil  बात  यह  है  कि  लुनेज-अझंकलेद्वर क्षेत्र  में  हमें  वाशिज्यिक  स्तर

 पर  तेल  की  प्राप्ति  हो  जायगी  और  अब  हम  तेल  के  उत्पादन  लिये  लगभग  एक  हजार  भु-छेदक

 आदि  यंत्र  खरीद  कर  रहे  हैं  ।

 ee  fe  at  Pomerat  सताता  a  तरो  aR  we  afa aay

 2

 जा

 रही  है  इस
 में

 ate  ज्यादा  वृद्धि  भी  होनी  चाहिये  ।  हमें  बाहर  से  कुछ  दक्ष  ठेकेदारों  को  इस

 काम  पर  लगाने  की  आवश्यकता  है  ।  जिस  काम  को  हम  ६०  दिन  में  कर  सकते  शायद  उसे  वे

 ५०,  ४०
 या  २४५  दिन  में  ही  कर  सकें  |  पर  वे  ज्यादा  रुपया  मांगेंगे  जिस  काम  पर  हमें

 १०  रुपये  का  खच  करना  पड़  रहा  है  उस  पर  २०  या  x4  तक  का  खर्चा  करना  होगा  |  इस  कारण

 हमें  सारी  चीजों  पर  ध्यान  देना  पड़ता  है  ।  हमें  साथ  ही  कुछ  सीखना  भी  है  ।  कुछ  समय  के  बाद  हमारे

 अपने  युवक  उतने  ही  दक्ष  हो  जायेंगे  जितने  कि  wer  देशों  के  लोग  हैं  ।

 जहां  तक  तेल  साफ  करने  के  कारखाने  का  प्रश्न  है  उस  सम्बन्ध  में  उस  का  विस्तार  उसी

 सीमा  तक  हो  सकता  है  जिस  तक  कि  तेल  की  उपलब्धि  हो  ।  हम  प्राप्त  होने  वाले  तेल  की  मात्रा  का

 सही  अनुमान  लगाने  का  यत्न  कर  रहे  हैं  ।  गजरात  में  निश्चय  ही  मध्य-श्रेणी  का  एक  कारखाना

 लगाया
 जायगा  |  यदि हम  इसे  १००  लाख  टन  तेल  साफ  करने  की  क्षमता  का  बना  सके  तो  निश्चय  ही

 रक
 3

 हमें  बड़ी  प्रसन्नता  होगी
 ।

 किन्तु  इतना  मैं  स्पष्ट  कर  देता  हूं  कि  यह  कारखाना  मध्यम  दर्जे

 कारखाने  से
 तनिक  बड़ा  ही  होगा  ;  हो  सकता  है  १०  या  १४५  लाख  टन  तेल  साफ  करने  की  क्षमता

 इस  में  रखी  जाय  परन्तु  wit  मैं  ठीक  से  कुछ  नहीं  कहू  सकता  ।

 ae  भी  सही  नहीं  है  कि  हम  कारखाने  की  योजना  नहीं  बना  रहे  ।  हम  योजना तेजी  से  बना

 रहे  हैं  परन्तु  तथा  बम्बई  से  तेल  के  परिवहन  का  प्रश्न  भी  तो  पैदा  होता  है  ।  यदि  हम

 खाना  खम्बायत  में  लगायें  तो  खम्बायत  में  से  वहां  तेल  पहुंचाना  होगा
 |

 इस  चीज़  को  देखने

 के  लिए  कि  क्या  मोटर  स्पिरिट  तैयार  करने  के  लिये  बम्बई  तथा  शअंकलेश्वर  का  तेल  मिलाना  oe

 रहेगा  या  नहीं  हम  खम्बायत  की  प्रयोगात्मक  योजना  का  अध्ययन  कर  रहे  हैं प्र  परिणाम  जानने  में

 भ्र भी  कुछ  समय  लगेगा  |  इसी  तरह  की  भी  aw  कठिनाइयां  हैं  ।

 इस  कारण  भ्र भी  पक्का  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  हम  कारखाना

 दहेज
 या

 वासद  में  खोलेंगे  ।  किन्तु जब  तक  हमें  तेल
 की  कोटि  का

 निश्चयात्मक  ज्ञान  नहीं  होता  तब  तक  हम  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं  कर  सकते  |  भ्रगले  भाषण
 में

 बाप
 के  सामने  ज्यादा  सही  तसवीर  रख  सकूंगा  |

 जहां  तक  योजना  का  प्रदान
 दम  ब्र

 San

 tt  हैं  पीर  कई  सयानों

 की  हग हम  ने  चुना भी

 है
 ।

 अन्य  चीजों  पर  जगह  का  चुनाव  करते  समय  हमें  ध्यान  में  रखना  होगा  |  दन  बातों  पर
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 का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  इसी  प्रयोजन  के  लिए  एक  टेक्निकल  समिति  भी  बनाई

 जायगी  ।  इस  से  किसी  समय  की  हानि  न  होगी  ।  हमें  aaa  के  काम  से  इस  चीज का  पर्याप्त

 झनुभव ष्झ  हो  गया  है  |  उस  च्  से  लाभ  उठा  कर  हम  वहां  उन  गलतियों  को  नहीं  दोहरायेंगे  जो

 पहले  हम  से  हो  चुकी  हैं  ।  ara  है  कि  हम  इस  कारखाने  को  नूनमती या  बराउनी  के
 कारखानों

 शे  पहले  ही  लगा  देंगे  ।

 जहां  तक  गुजरात  से  बम्बई
 तक

 तेल  के  परिवहन  का  प्रश्न  उस  सम्बन्ध  में  भी  राष्ट्रीय  हितों

 की  अपेक्षा  कुछ  ही  बातें  प्रस्तुत  की  जा  रही  हैं  ।  हमें  दो  तीन  चीजों  पर  अवद्य  ध्यान  रखना

 चाहिये  ।  बम्बई  में  जो  तेल  साफ  किया  जाता  उस  पर  हमें  लगभग
 Yo

 करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  का  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  इस  कारण  बम्बई  के  कारखाने
 तो

 वहीं  पर  रहेंगे  उन  के  लिए  या

 तो  हमें  तेल  खरीदना  पड़ेगा  या  यहीं  पैदा  करना  होगा  ।  यदि  हम  उसे  यही  पैदा  करें  तो  हमें  उसे  यहीं

 कारखानों तक  पहुंचाना  होगा  |  इस  कारण  यह  दलील  मान्य  नहीं  कि  जो  तेल  गुजरात  में  से  निकले  उसे

 बाहर  न  भेजा  जाय  ।  यह  चीज  ठीक  नहीं  है  ।  न  यह  चीज  राष्ट्र  के  हित  में  है  प्लोर  न  ही  आधिक

 दृष्टि से  ठोस  है  ।  इसलिये  यदि  विदेशी  air  की  बचत  के  लिये  हम  कुछ  तेल  गुजरात  से  बम्बई  भेज

 सकता  उसे  जरूर  भेजा  जायेगा  |  कब  प्रश्न  यह  हैं  कि  इसे  arse  किया  जाय  या  कल  ।  हमें  पता

 हैकि  गुजरात के  कारखाने  में  केवल  १०  या  १४५  लाख  टन  तेल  साफ  होगा  |  किन्तु  हमारी  पैदावार

 ज्यादा  होंगी
 |  इस  कारण  गुजरात  का  कुछ  तेल  बम्बई  भेजा  जायगा

 |
 कब  भेजा  जायगा  यह  कहा

 जा  सकता
 |  इस  समय  यह  भी  पता  नहीं

 कि
 पाइप  लाइन  कब  तक  लगे  किन्तु  गुजरात में  से  जो  तेल

 निकाला  जायगा  उसे  कुछ  तो  गुजरात  में  ही  साफ  किया  जायगा  प्रौढ़  कुछ  श्रंशरों  में  उसे  बम्बई  भेजा
 जायगा  |

 जहां  तक  हमारी  मांग  का  प्रदान  हम  ने  बढ़ी  हुई  मांग  पर  विचार  कर  के  ही  निर्णय  किये  हैं  ।

 बराबरी  तथा  गौहाटी  के  तेल  साफ  करने  के  कारखानों  की  योजना  भविष्य  के  विस्तार  ate

 उपभोग  की  वृद्धि  का  ध्यान  रखकर  ही  बनाई  गई  है  ्  बातों  का  विचार  कर  के  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  गुजरात  से  निकाला  जाने  वाला  तेल  बम्बई  में  साफ  किया  जाय  |  यही  चीज़  हमारे  राष्ट्रीय हितों

 में  है  ;  अ्ाशा है कि सभी सदस्य चाहे कि  सभी  सदस्य  चाहे
 वे

 गुजरात  से  हों  या  बम्बई  से  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  क्योंकि

 यह  व्यावहारिक बात  है  ।

 जहां  तक  नून मती  के  कारखाने  के  प्रसार  का  प्रश्न  सरकार  उस  प्रश्न  पर  तेजी  से  विचार

 कर  रही  है
 ।

 यदि  हमें  कच्चा  तेल  मिलेगा  तो  हम  कारखानों  का  प्रसार  श्रव्य  करेंगे  |  हमें  दिवसागर

 से  कुछ  तेल  मिलने  की
 oa

 है
 ।

 इस  के  साफ  करने  को  नूनमती  ही  का  कारखाना  निकट  पड़ेगा  |

 हमें  इन
 सब

 चीजों  पर  विचार  करना  होगा
 ।

 नाहरकटिया  तथा  हुगरीजन  में  जितना  तेल  पैदा  होगा
 उस

 पहलू  पर  भी  विचार  कर  चुके  हैं
 ।

 उसे  भी  नून मती  तथा  बराउनी  के  कारखानों  में  ही  बांटा
 जायगा  |

 श्री हेम बरुद्ा हेम  बरुआ  :
 बर्मा  रिफायनरी  के  प्रसार  की  योजना  क्या  इस  बात  से  भी

 सम्बन्धित  है
 कि

 खम्बायत  का  कुछ  तेल  वहां  पहुंचाया  जायगा  ?

 श्री
 दे०  मालवीय

 :
 बर्मा  दौर  के  कारखाने  के  प्रसार  की  योजना  का  इस  से  सम्बन्ध  नवदीं

 है
 ।

 यदि  वह  काम  बढ़ाना
 तो  प्रसन्नता  से  क्षमता  बढ़ायें  उन्हों  ने  हमारे  तेल  को

 लेना

 मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वीकार  कर  लिया  है  ।  वास्तव  में  क्षमता
 की

 वृद्धि  की  उन  की  योजना
 पर

 wat  से  विचार  किया

 जाना  है  ।  किन्तु  अब  तो  दूसरा  प्रशन  SAI  वह  यह  कि  बर्मा  शैल  तथा  स्टैन वेक  कम्पनियों  वाले  कुछ

 तेल  का  उपभोग  करते  जा  रहे  हैं  ।  हमारी  कोशिश  तो  यही  होगी  कि  हम  तेल  का  आयात  कम  करें

 हम  देखेंगे  कि  इस  दिशा  में  हम  कहां  तक  सफल  होते  हैं  ।

 अरब  प्रतीक  न  कह  कर  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  हम  ६५  करोड़

 संगठन  के  प्रसार  तथा  तेल  उत्पादन  सम्बन्धी  काम  को  तेजी  से  बढ़ावे  के  लिये  कर  रहेगें  ।

 तथा  संचार  मंत्री  To  :
 मैं  विरोधी  पक्ष के  aa  कुछ  माननीय

 मित्रों  के  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  |  श्री  बनर्जी  ने  कुछ  कर्मचारियों  की  पदच्युति  तथा

 हमारी  प्रतिशोध  की  भावना  का  जिक्र  किया  ।  मैं  इसके  बारे  में  उन्हें  कुछ  आंकड़े  बताता  हुं  और

 श्रेया  करता  हं  कि  उनसे  उनको  संतोष  हो  जायेगा  |  हमने  कोई  बदला  नहीं  लिया  है  ।  हमने  तो

 वही  किया  है  जो  हम  कर  सकते  थे  ।  यह  समझना  चाहिए  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  ८४, पू  ००

 से  अधिक  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  में  भाग  लिया  था  ।  इन  में  से  ६,४३३  गिरफ्तार किये  गये  थे

 शर  इन  गिरफ्तार  व्यक्तियों  में  से  a4Y  को  न्यायालयों हारा  दण्ड  मिला  था  ।  विभाग को

 सभी  हड़ताली  कर्मचारियों  के  मामलों  की  जांच  करनी  पड़ी  कौर  उसके  बाद  उन  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  की  गई  जिनके  खिलाफ  ऐसा  करना  ज़रूरी  समझा  गया  ।  219, 919%

 व्यक्तियों  के  खिलाफ  कायंवाही  करनी  पड़ी  थी  ।

 fet  राजेश  fag  :  ae  सचिव  ने  शप  को  जो  कुछ  लिख  कर  दिया है

 क्या  श्राप  उस  में  से  पढ़  रहे  हैं  ?

 प०  सुब्बरायन  मेँ
 जानकारी  बता  रहा  हूं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  सुनना  नहीं  चाहते

 तो  वह  न  सुनें  ।  केवल  २२७  व्यक्तियों  के  खिलाफ़  ot  कार्यवाही  लम्बित  है  ।  कुल  १३,०२०

 कर्मचारी  रितिक  किये  गये
 ।  इस  समय  ३१  कर्मचारी  मुरत्तिब  हैं

 ।
 न्यायालयों  के  द्वारा  दण्डित

 होने पर  कुल  &  ५८ व्यक्तियों को  सेवामुक्त किया  गया  ।  ७८६  मामलों  का  जिनमें  कर्मचारियों को

 दंडित  किया
 गया  है  विभाग  ने  पुनरीक्षण  कर  लिया  है  तथा  न्यायालय  से  दण्डित

 व्यक्तियों
 के

 ध्रतिरिक्त  पदच्युत  ११५  कर्मचारियों  की  ata  निबटा  दी  है  ।  पुनरीक्षण  के

 ८६४  मामलों  में  बरखास्तगी  या  नौकरी  से  हटाने  जैसी  कठोर  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  इसको

 श्राप  बदला  लेना  नहीं  कह  सकते  हैं  ।  अभी  तक  केवल  ३७  मामलों  में  दण्ड  की  पुष्टि  की  गई  है
 ।

 १७  प्रत्य  मामलों  में  atta  after  निबटा  दी  जायेंगी  ।

 इस  श्रचानक  ma  वाले  afafraa  काम  को  डाक  तथा  तार  विभाग  के  पदाधिकारियों

 ने  बिना  ate  कर्मचारी  मांगे  निबटाया  है
 ।

 अधीक्षण  की  कमी  शादी  के  बारे  में  लोग

 शिकायत करते  हैं  कौर  उड़ीसा  के  मेरे  मित्र  ने  भी  इसके  बारे  में  ज़िक्र  किया  है  ।  उनके  पास

 अपना  काम
 था

 कौर  उसके  साथ  हड़ताल  के  कारण  उनका  काम  कौर  बढ़  गया
 |

 परन्तु  फिर
 भी

 हजारों  मामलों  को  उन्होंने  निबटा  दिया
 wie  समस्या  हल  कर

 दी
 ।  मैँ  विश्वास करता  हूं  कि

 माननीय  सदस्य  इस  बात
 को

 समझेंगे  कि  पांच  महीने  से  भी  कम  समय  में
 पदाधिकारियों

 ने

 इतना  काम  निपटा  कर  संतोषजनक  कार्य  किया  है  ।  मैं  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  के  परिश्रम  की

 प्रशंसा  करता हूं  कि  उन्होंने  पदोन्नति wife  के  मामलों  को  इतनी  शीघ्रता  से  निबटा  दिया

 प्रौढ़  हड़तालियों  की  भारी  संख्या  को  देखते  हुए  बरखास्तगी  श्रादि  के  मामले  इतने  कम  रखे
 |

 ह

 मूल  अंग्रेजी में

 1585  (1)
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 प०

 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझेंगे  कि  सरकारी  क्षेत्र में  कर्मचारी  त्यागपत्र  &  देते

 हैं  तो  बड़ी  कठिनाई  होती  है  क्योंकि  जनता  को  काम  न  होने  पर  जनता  भड़क  उठती  है
 ।  ऐसी

 स्थिति  में  जिन  लोगों  ने  हिंसा  दिखाई  हैं  उनकों  ऐसा  दण्ड  मिलना  चाहिए  जो  प्राय  क्मंचारियीँ  के

 लिए  नमूना  रहे  ।  भ्र न्य था  हम  काम  पूरा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  टेलीफोनों
 के  बारे  में

 माननीय

 सदस्य  जानते  हैं  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  हमारे  देश  में  जितने  टेलीफोन  थे  उससे
 wa  उनकी

 संख्या  Yoo
 प्रतिशत  से  है  ।

 pat  तंगामणि :  क्या  हम  यह  समझें  कि  जिन  लोगों  ने  हिंसात्मक  कायें  किये  थे  केवल  उन्हीं

 के  खिलाफ  कार्यवाही की  गई  ?

 प०  सुब्बरायन :  सेवाओं  के  लिए  जो  कुछ  झ्रावश्यक  है  वह  किया  जाता  ।  हमें

 विभाग  में  श्रनुशासन  रखना है  ।

 श्री  ara  तथा  श्री  तंगामणि  ने  टैलीप्रिटर  कारखाने  के  बारे  में  कुछ  wer  पूछे
 ।  मेरे  मित्र

 श्री  पाटिल  ने  भारत  में  टेली प्रिंटर  कारखाना  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  था
 ।  इस  कारखाने  को  भारत

 सरकार  के  सहयोग  से  बनाने  के  लिए  प्रसिद्ध  टेलीप्रिंटर  निर्माता ्र ों  से  प्रस्ताव  मांगे  गये
 थे  ।  विभागीय

 समिति  ने  सभी  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  कौर  उन्होंने  श्रोलिवेट्टी  का  प्रस्ताव  सब  से  अच्छा  पाया
 arc  उसको  स्वीकार  कर

 इस  परियोजना  प्रतिवेदन  के  भ्राता  पर  ate  टेलीप्रिंटर  के  निर्माण  की  श्रावश्यकताश्ों का

 निर्धारण  करके  २३  मैच  को  प्रस्ताव  को  मंत्रिमंडल  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  गया  ।  मंत्रि  मंडल

 ने  संचार  मंत्रालय  के  अधीन  भारत  में  कारखाना  बनाने  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  किया  तीन

 मैसेज  क्रीक  एण्ड  जमनी  की  सिमंस  प्रौढ़  इटली  की  श्रोलीवेट्टी  से  बातचीत

 करने  को  कहा  जिन्हें  wer  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  थे  ।  इसके  ave  परियोजना  का  पूरा  पुनरीक्षण

 किया  गया  ate  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  सामने  ।  प्रस्ताव
 पर वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय
 an

 झा धिक  कार्य  विभाग  के  परामर्श  से  विचार  gar  कि  सरकार द्वारा  wie  १६५७  में  विदेशी

 मुद्रा  पर  लगाये  गये  नियंत्रणों  के  पश्चात्‌  के  मूल्यों  केआ धार  पर  किये  गये  aa  की  तुलना

 कारखाने  को  प्रति  वर्ष  विदेशी  मुद्रा  का  किस  प्रकार  भुगतान  किया  जाये  ।  इस  पुनरीक्षण  से  पता

 लगा
 कि  कारखाना  स्थापित  करना  न्यायोचित  है  ।  वित्त  मंत्रालय  के  संयुक्त  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्रालय  के  विशेष  तथा  ana  आयोग  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  में  यह

 निर्णय  किया  गया  कि  परियोजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिये  कौर  कार्यवाही  की  जाये
 ।

 इसीलिये  समवायों  से  पुनरीक्षित  प्रस्ताव  मांगे  गये  नवम्बर  १९४९  में  तीनों  समवायों

 के  प्रतिनिधियों  को  बातचीत  के  लिये  भारत  बुलाया  गया  |  समवायों  के  प्रतिनिधियों से  एक

 स्तरीय  समिति  तथा  उसकी  एक  उप-समिति  ने  बातचीत की  ।  समिति  के  सदस्यो ंने  नाम  बताने

 में  राजनयिक नहीं  समझा  क्योंकि  सभासद  उनके  नाम  जानते  हैं  ।  बातचीत  के  बाद  उच्च  स्तरीय

 समिति  ने  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  को  सिफारिश  की  कि  श्रोलीवेट्टी  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 कर  लिया  इटली  के  इस  समवाय  से  समझौता  करने  की  कार्यवाही  की  जायें  ।
 श्रोलीवेट्ठी

 से
 २६

 अगस्त  १९६६०  को  समझौता  किया  गया
 |

 समझौते  में  सभी  शर्ते  निश्चित  की  गई  हैं  पौर

 उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।  श्री  तंगामणि  जानना  चाहते  थे  कि  समझौता

 मूल  wast  में
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 क्या  था  |  उनके  इस  प्रश्न  से  स्पष्ट  था  कि  उन्होंने  इसके  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 नहीं  पढ़ा  है  ।  विचार  है  कि  समवाय  EXE  के  भ्रमित  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटस  लिमिटेड

 नामक  एक  पूर्णतः  सरकारी  समवाय  बनाई  जाये  समझौते  के  अनुसार  व्यवसाय  चलाने

 के  २  करोड़  रुपय  भझ्रधिकृत  पूंजी  हो  ।  कारखाना  मद्रास
 की

 औद्योगिक
 बस्ती  में

 स्थापित  होगा  ।  कारखाने  की  पूरी  झावश्यकताश्रों  की  पूर्ति  के  लिए  मद्रास  सरकार  ने  ३५  एकड़

 भूमि दे  दी  है  ।

 श्री  सर  ने  पूछा  है  कि  इसको  पूना  में  क्यों  नहीं  स्थापित  किया  गया
 ।

 मद्रास  सरकार  से

 हमें  ३५  एकड़  भूमि  मुफ्त  में  मिल  रही  है
 ।

 वहां  पर  इस  समय  एक  एकड़  भूमि  का  मूल्य  लगभग

 १  लाख  रुपया  है  ।  इसीलिये  मद्रास  का  चुनाव  किया  गया  ।  हमारे  परामशंदाताशओं ने  भी  इस

 कारखाने  के  लिए  दो  स्थान  हैदराबाद  कौर  मद्रास  ही  चुने  थे
 ।

 मद्रास  सरकार  की  शर्तें  अच्छी  होने

 के  कारण  उसको  चुन  लिया  गया  ।  श्री  सरासर  जानते  हैं
 कि

 पूना  में  बहुत  से  कारखाने  हैं
 |

 उड़ीसा के  मेरे  मित्र  ने  भ्र धी क्षण  का  wat  उठाया  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारा  काम

 इतना  बढ़  गया  है  कि  हमें  स्वयं  इसकी  चिन्ता  है  कि  जहां  पर  अधीक्षण  की  आवश्यकता  है  वहां
 पर

 aden  अधिकारी  लगायें  ।  परन्तु  यह  रुपये  के  मिलने  पर  ही  आधारित  है  ।  में  काम  का  पुनः

 बटवारा  कर  रहा  हूं  जिससे  अधीक्षण  हो  सके  |

 श्री  मदुराई शाह  :  में  सभा  के  समक्ष  पूरी  परियोजना  ही  रख  देना  चाहता  सभा ने

 इस  महत्वपूर्ण  परियोजना का  समर्थन  किया  है  ।  मैं  प्रारम्भ  में  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  फिल्म

 उद्योग  को  महत्वपूर्ण  तथा  भ्रावश्यक  उद्योग  समझती  है  ।  हमें  अपने  फिल्म  उद्योग पर  गर्व  है  क्योंकि

 उसका  स्थान  संसार  के  फिल्म  उद्योगों  में  काफी  ऊंचा  है

 सिनेमा  की  कच्ची  फोटो  की  फिल्मों  तथा  एक्स-रे  फिल्मों  की  देश  में  खपत  लगभग

 ६०
 लाख  वर्ग  मीटर  सभा  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि  इस  परियोजना  में  हम

 ने

 ६५  लाख  वर्ग  मीटर  की  क्षमता  रखी  है  प्रात
 ४०

 लाख  वर्ग  मीटर  सिनेमा  की  १५  लाख

 वर्ग  मीटर  फोटो  फिल्में  तथा  लगभग  ५  लाख से  १०  लाख  वर्ग  मीटर  एक्स-रे  फिल्में  |  सभा  ने  एक्स-रे

 फिल्म  के  उत्पादन  की  सराहना  की  है  इसकी  मुझे  प्रसन्नता  है
 |

 इस  उद्योग  को  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  में  कुछ

 भी  कहना  नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि  सभा  जानती  है  कि  गत  तीन  चार  वर्षों  में  हम  सभी  ने

 कितने  प्रयत्न  किये  हैं  ।  हम  ने  ब्रिटेन  पुत्र  तथा  परिश्रमी  जमाने  की  सभी  मुख्य

 फर्मों  से  बातचीत  की  प्रीत  में  फ्रांस  के  मैसर्स  बौद  से  ठेका  किया  ।  केवल  तीन  निर्माताओं  ने

 एक्स-रे  अथवा  सिनेमा  फिल्मों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  हमें  भेजे  थे
 ।  परन्तु केवल

 बौद  एक  पूर्वी  जर्मनी  की  फर्म  भर  पश्चिमी  जमाने  की  एक  फर्म  ने  ही  इस  कार्य  में  सहयोग  करने

 का
 प्रस्ताव  किया  ।

 जेसा  कि  में  पहले  बता  चुका  हूं  पूर्वी  जमनी
 की  फर्म  की  शर्तों के  अनुसार  उत्पादन

 १९६६  में  रम्भ  होना  था  ।  हमने  परियोजना  को  इतने  लम्बे  समय  तक  यंही  पड़े  रहने  देना  ठीक  नहीं

 समझा  क्योंकि  देश  में  फ़िल्मों  की  बहुत  ही  कमी  है  ।  मैसर्स  बौद  ४९  वर्ष  पुरानी  फर्म  है  फ्रांस

 की  एक  तिहाई  शझ्रावश्यकताओं को  पुरा  करती  है  ।

 परियोजना  की  व्याप्ति  के  बारे  में  में  बताना  चाहता  हं  कि  हमने  इसमें  सभी  प्रकार  की  चीजें

 मिट —

 रखने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  RS  eho HT
 को  सभा  पटल  पर  तथा

 पुस्तकालय
 में

 रखे

 मूल  में
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 श्री  मनु भाई

 गये  समझौते में  यह  सब  स्पष्ट  हो  गया  है  ।  हमने इस  में  लगभग  ७
 करोड़  रुपये  का  विनियोजन

 ।  और  जैसा  मैने  ait  बताया  इस  में  सभी  प्रकार  कौ करने  का  विचार  किया  है

 फिल्मों  का  उत्पादन  ६५  लाख  वर्ग  मीटर  इन
 ७

 करोड़  रुपयों  में  से
 ४

 करोड़  रुपये

 की  विदेशी  मुद्रा  होगी  तथा  ३  करोड़  रुपया  स्थानीय  व्यय  होगा  ।

 मद्रास
 में  उटकमंड  में  भूमि  ली

 जा  चुकी  है  ।
 भूमि  राज्य  सरकार  की

 है च  |

 हम  काम  आरम्भ कर  दिया  है  ।  कई  फ्रांसीसी  विशेषज्ञ  पिछले छः  महीनों में

 यहां भा  चुकें  हैं  और  उन्होंने  भूमि  के  ,  पानी  के  तथा  अन्य  सभी  aways  परीक्षण

 कर  लिए  हूँ  ।

 जेसा  श्री  भरुचा ने  हमने  का  भी  ध्यान  रखा  है  ।  प्रशिक्षण

 के
 बारे  में  समझौते में  एक  पूरा  खंड  है

 ।
 इस  देश  में

 लगभग  २५  फ्रांसीसी  wat

 जो  इस  देवा के  टेक्निशियनों को  प्रशिक्षित  परियोजना  प्रतिवेदन  को  बनाने  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  लगभग  ३  भारतीय  टेक्नीशियन  शीघ्र  फ्रांस  जाने  वाले  हैं  ।  हम  नहीं

 चाहते  fe  परियोजना का  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  हमेशा  हमें  विदेशों  का  ही

 सहारा  लेना  पड़े  ।  यह  बड़ी  ही  प्रतिष्ठा  की  बात है  हम  सभी  प्रकार  के  प्रविधिक

 काम  के  विदेशों  का  सहायता लें  जब  कि  हमारे  कर्मचारी  war  काम  कर  सकते

 इसी  लियें  erat  तीन  टेक्निशियनों को  अध्ययन  के  फ्रांस  भेज  ws

 २०  शौर  भारतीय  टेक्निशियनों को  अरन्य  प्रकार  के  प्रशिक्षण  के  लिए  चुन  कर  विदेशों

 में  भेजा  जायेगा  ।  सभी  प्रकार  के  टेक्निशियनों  के  प्रशिक्षण  का  समझौते में  उपबन्ध  किया

 | गया है

 श्री  हेमा ने  कहा  कि  हम  ने  क्षमता  जो  अनुमान  लगाया  है  वह  बहुत  कम
 है

 ।  उनका

 कहना  ठीक  ही  है  क्योंकि  हम  ने  देश  की  वर्तमान  मांग  को  पूरा  करने  का  दी
 ध्यान

 रखा है  ।  हमने  ऐसा  जानबूझ  कर  किया  है  ।  हम  जानते  है ंकि  यह  tar  व्यवसाय

 है  जिसमें  नये  नये  तरीके  atk  नये  आ्राविष्कार  रोज़  निकाले  जाते  हैं  इसलिए

 हमने  यह  व्यवस्था  रखी  है  fe  देश  की  maa  इस  कारखाने  से  पूरा

 कर  के  जो  विदेशी  मुद्रा  बचेगी  उस  को  हम
 संसार  में  बनाई गई  नई  प्रकार की

 फिल्में

 मंगाने  में  करेंगे  |

 इस के  अतिरिक्त  हम  चाहेंगे कि  कच्ची  एक्स-रे  फिल्म  तथा  सिनेमा  फिल्म

 बनाने  wit नई  परियोजनायें  देश में  बनाई  जायें  जिस  से  wa  देशों  में  प्रचलित

 नये  तरीकों  के  अ्रनुसार  देश  में  फिल्में  बनती  रहें  ।

 श्री  हेडा  नें  दूसरी बात  यह  पूछी कि  जो  विदेशी  मुद्रा  बाहर  जायेगी  चह  जो  हम  बचा

 करेंगे  उस  के  अनुरूप  होगी  |
 सभा  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  परियोजना का  उत्पादन

 कार्यक्रम  के  अनुसार  ZERR  से  होना  शुरू  जायेगा  ।  ata  है  कि

 दिसम्बर  १९६२
 में  सिनेमा  फिल्म  का  पहला  रोल  कारखाने  से  बाहर श्री  जायेगा  |  संभवतया

 इस
 के

 बाद  maa  डेढ़  वर्ष में  संयंत्र  पूर्ण  क्षमता  से  उत्पादन  आरम्भ  कर  देगा

 जिस  से  हमें चार
 से

 पांच  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी  ।
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 सभा  को  यह  जानकर  भी  प्रसन्नता होगी  fe  ठेके  के  अनुसार  विदेशी  मुद्रा का  पहला

 भूगतान  परियोजना
 में

 उत्पादन
 आरम्भ  होने  के  १८  महीने  बाद

 से  शुरू  होगा  वह

 पांच  वर्षों  में  प्रति  वह  ६०  से  लाख  Rx  लाख  रुपया  दे  कर  किया  जायेगा  इस  प्रकार
 ह

 पता  लग  जाता  है  कि  हम  जो  विदेशी  मुद्रा  बाहर  भेजेंगे  वह  हमारी  बचत  के  मुकाबले  बहुत

 कम  होगी  ।  में  इस  सुझाव  से  पुरी  तरह  सहमत  हूं  कि  आगामी  कुछ  वर्षों  में  मांग  दुगनी

 हो  जायेंगी  ।  हमारा  उद्योग  विकासशील  उद्योग है  कौर  हम  सभी  चाहते हें  कि

 इसका  शीघ्रता  से  विकास  हो  ॥

 श्री  तंगामणि ने  कहा  कि  इस  परियोजना में  नई  प्रकार  की  फिल्मों को  भी  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  ।  इस  कें  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  समझौते में  इसकी  व्यवस्था  है  कि  ऐसी

 ait  लगें  जिन  से  रंगीन  फिल्में  भी  बनाई जा  सकें  ।  परन्तु  एसी  फिल्में  बनाने  से  पहले  यह

 areas  है  कि  फिल्मों  की  किस्म  संतोषजनक हो  क्योंकि  फिल्मों के  निर्माण  में  मात्रा के

 बजाय  किस्म  afer  महत्वपूर्ण  होती  है  ।  समझोता  करने  से  पहले  हमने  फिल्मों का  परीक्षण

 किया  है
 ।

 हमने  उद्योग  में  लगे  टेक्निशियनों  का  cone  लिया  है  ok  जब  वह  किस्म  के

 बारे  में  संतुष्ट  हो  गये  हैं  तभी  हमने  समझौता  किया  है  ।  में  सभा  को  देना

 चाहता  हूं  कि  ज्यू  ज्यूं  उत्पादन  के  तरीक़ों का  हमें  ज्ञान  होता  जायेगा यूं  यूं  हम
 रंगीन  तथा  अरन्य  प्रकार  की  फिल्मों का  उत्पादन  भी  आरम्भ कर  देग  ।

 इस  से  स्पष्ट है  कि  इस  मामले  में  हम  ने  विदेशी

 मुद्दा  का  भुगतान  तथा  ऋण  का  आस्थगित  भुगतान  शादी के  बारे  में  पुरा  ध्यान  रखा

 है  शौर  मुझे  we  है  कि  हमने  सरकारी  क्षेत्र  में  था  औद्योगिक  क्षेत्र  में  इस  परियोजना

 को जो  बहुत ही  कठिन  परियोजना  स्थापित  करने  का  फ़ैसला  किया  है  |

 site  विद्युत  उपमंत्री
 :

 चूंकि  बहुत  से  प्रश्नों  का  उत्तर  पहले

 ही  दिया  जा  चुका  है  इसलिए  में  इंस  समय  केवल  एक
 दो

 बातों  का  ही  उत्तर  दूंगा  ।

 ~

 एक  प्रइन  पूर्वी  नदियों  के  बारे  में  यह  पूछा  कि  पूर्वी नदी  परियोजनाओं

 के  लिए  पाकिस्तान सरकार  की  स्वीकृति  लेने की  हमने  प्रतीक्षा  क्यों  की  ।  सन्धि  में

 ऐसी  कोई  बात  नहीं है  जिस  के  अनुसार  पूर्वी  नदियों  के  हम  पर  कोई  दायित्व

 प्रतिबन्ध  हो  ।  frat  कुछ  महीनों  में  एक  बैठक  ही  हुई  ata वह  आंकड़ों
 ~

 की  अदला  बदली  हो  जाने  के  बारे थी  ।  यह  एक  प्रक्रिया मात्र  थी  कौर  इन  बैठकों  में

 किसी  परियोजना के  area  करने  अथवा  न  करने के  बारे  में  कोई  fora  नहीं  किया  गया

 था  ।  हम  किसी  स्वीकृति  अथवा  अनुमति  की  प्रतीक्षा  नहीं  कर  रहे  थे  ।

 दूसरा  wera  है  कि  हमने  संसद्‌  की  भ्र नुम ति  के  बिना  धन  क्यों  दिया  ।  हम  ने

 कोई  धन  नवदीं दिया  हम  दस्तावेजों  की  श्रदलाबदली  के  बाद  ही  धन  इस  लिए

 किसी  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया  है  ।

 तीसरा wet  यह  है
 कि

 हम
 ८३

 करोड़  रुपया
 विदेशी  मुद्रा के  रूप  में  क्यों  दे  रहे

 इस  का  उत्तर  प्रधान  मंत्री  स्पष्टतया  दे  चुके  हैं  ।  हमें  संधि  की  सभी  बातों का  ध्यान  रखना

 है  ।  सम्पूर्ण  स्थितियों को  देखते  हुए  यदि
 ८३  करोड़  रुपया दें  कर  हमें  १००  करोड़  रुपये

 का  लाभ  होता  है  तो  यह  घन
 देने

 हानि  है
 ?

 यहां  समझौतें  की  एक  मद

 rye  अंग्रेजी  में



 PLEX  के  वितरण  site  निर्यात
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 ७  १९६०

 बारे  में  प्रस्ताव

 हाथी ]

 का  प्रश्न  नहीं  है  भ्रमित  पुरे  समझौते पर  ही  विचार  करना  होगा  ।  हम  ८३  करोड़

 रुपया  किसी
 के  कहने  पर  दे  रहे  हैं  ।  हमारे  इंजीनियरों के  प्राक्कलनों  के  भ्रनुसार  इतना

 aq  देना  उचित  था  ।  संधि  हमारे  हित  में  ate  इसलिये  इन  ८३  करोड

 रुपयों  का  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  नोटशीट  में  अपने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १  से  ७
 पर  श्राम्रह

 नहीं  करता  |

 क
 +

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  वापस  लेने  की  श्रीमती

 है  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  जी  हां  ।

 कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १  से
 ७

 सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गये
 ।

 सभापति  महोदय  हारा  अन्य  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा प्रस्वीकृत हुए

 सभापति  महोदय  द्वारा  अनुदानों  की  निम्न  मांगें  मतदान  के  लिए  रखी  गईं  तथा
 स्वीकृत हुईं

 माग  सख्या  शीर्षक  राशि

 yr  Pe  pentane  S|
 x

 १०६  2¥,00,008 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय

 RA  सिंचाई  कौर  ् ६  मंत्रालय  का
 अन्य  पूंजी  व्यय  5,29,  89,000

 PRE  खान  Ae  ईंधन  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय  &,%9,0  0,00@

 Iv  2,€5,509,000
 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  का  अन्य  पूंजी  व्यय

 hoo

 चीनी  के  वितरण  निर्यात  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  चीनी  के  उत्पादन  ,  वितरण  ate  निर्यात  के  बारे  में

 श्री  राजेन्द्र  सिंह  का  प्रस्ताव  लेगी  ।

 fet  राजेन्द्र सिह  (  छपरा  )  :  में
 प्रस्ताव  करता हूं  :

 यह  सभा  चीनी  के  वितरण  stat  निर्यात  की  वर्तमान  स्थिति  पर  विचार

 करती है  1”

 महोदय  पीठासीन
 ~  क. ह६

 पिछले  दस  वर्ष  में  चीनी  उद्योग  के
 उत्पादन

 में  सौ  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  गन्ना  पैदा

 करने  art  किसानों  को  उसका  कोई  लाभ  नहीं  gar  |  चीनी  का  मूल्य  बढ़ता
 es a et a eR गा  ee

 मिल  अंग्रेजी  में



 १६  अग्रहायण  RGGRX  पीनी  के  वितरण  र  निर्यात के  बारे  ReeR

 में  प्रस्ताव

 >  || गया  है  लेकिन  गन्ने  का  मूल्य  गिरता  गया  का  उतना  भी  नहीं

 जितना कि  दस  साल  पहले  मिला  करता  था  |

 उत्तर  प्रदेश  शौर  बिहार  के  विधान  मंडलों  ने  सर्वेप्तम्मति  से  संकल्प  पारित  किये  हूं

 कि  गन्ने  के  मूल्य  में  वृद्धि  होतीं  चाहिये  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसानों  को  गलने

 क  उचित  मूल्य  दिलाने  की  कोई  भो  चेष्टा  नहीं  की  '  हैं  ।  राज  हमारे  देश  में  गन्ने

 प् को  उत्पादन  लगभाग  २  रुपय  पब  आने  पड़ता  है  ।

 आज  हम  समाजवादी  समाज  बनने  की  तो  बहुत  देते  लेकिन  वास्तविक

 व्यवहारों  में  उद्योगों का  ही  हित  देखते  किसानों के  हितों  की  उपेक्षा की  जाती  है  ।

 श्रमी  ag  दिन  पहले  केन्द्र  को  झोर  फरमान  जारी  चीनी  उद्योगपतियों  के  प्रिय

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी व्यक्ति  को  ही  उत्तर  प्रदेश  का  मुख्य  मंत्री बना  दिया  गया  है  ।

 उद्योग  मनमाने  मुनाफे  पीट
 रहा  है

 ।  क्या  केन्द्र
 गन्ना-उत्पादकों  की

 दशा
 सुधारने  की

 चेष्टा

 नहीं  कर  सकता  ग

 चीनी  का  उचित  मलय  निर्धारित  करने  के  लिये  प्रश  लक  arate  को  शक्तियां दी  गई  थीं  ।

 ने  देश  भर  के  लिये  चीनी  के  मूल्यों  की  चार  अ्रनुसुचियां  बना  दी  हैं  ।  उसने  उत्तर  बिहार  प्रौढ़

 पंजाब  को  एक  ही  श्रेणी  में  रख  दिया  हालांकि  इन  तीनों  राज्यों  की  परिस्थितियां  सवर्था  भिन्न-भिन्न

 इन  तीनों  राज्यों  में  चीनी  का  समान  मूल्य  निर्धारित  करना  प्रनीती  हे  .।  पता  नहीं  अ्रायोग ने

 किस  rare  पर  चीनी  के  मूल्य  के  लिये  चार  क्षेत्र  उनके  चार  अलग-म्लान  श्रनुसूचियां

 बनाई हैं  ।  यदि  वास्तविक  परिस्थितियों  कौर  उत्पादन-लागत  को  स्वीकार  बनाया  तो  देश  भर

 के  लिय
 कम

 से  कम  €  मूल्य  भ्रनुसुचियां  होनी  चाहिये  थीं
 ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  भी  उस  पर

 गहराई  से  विचार  नहीं  किया  |

 चीनी  उद्योग  भावी  संभावनाय  भी  कोई  बड़ी  स्वस्थ  नहीं  हैं  ।  चीनी  उद्योग  का  जितना  भी

 प्रसार  द्वितीय  योजना  काल  में  हुआ  वह  पुरानी  इकाइयों  के  ही  प्रसार  का  फल  है
 ।

 इस  प्रकार

 साथी  क  शाक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  केन्द्रीकरण  ही  हम्ना  है  ।  हमारी  सामाजिक  झ्राधिक  नीति

 की  दृष्टि  से  यह  वांछनीय  नहीं  ।  होना  तो  यह  चाहिये  कि  सारा  नया  प्रसार  सहकारी  समिति

 के  द्वारा हो  ।

 पिछले  प्राय-व्ययन  में  खांडसारी  पर  उत्पादन  उपकर  लगाया  गया  था  ।  वास्तव  में  यदि  खांड

 सारी  उद्योग  के  विकास  में  सहायता  दी  जाये  तो  चीनी  उद्योग  के  क्षेत्र  में  राधिका  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण

 रोका  जा  सकता  है  ।  लेकिन  खांडसारी  उद्योग  का  प्रसार  शुरू  ही  हुआ  था  कि  उस  पर  उत्पादन  उपकर

 लगा  दिया  गया  ।  वह  कदम  इसीलिये  उठाया  गया  था  किं  बड़े  बड़े  चीनी  उद्योगपतियों  को  लाभ  हो

 उनकी  शाक्ति  बढ़े  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  और  वित्त  मंत्रालय  से  इस  उत्पादन

 उपकर  को  हटाने  के  लिये  अरन  रोध  करना  चाहिये  |

 बताया  गया  है  कि  बड़ी  बड़ी  मिलों  द्वारा  चीनी  का  उत्पादन  होना  इसलिये  wear  रहता  है

 कि  उसमें  उत्पादन-लागत कम  पड़ती  |  इसका  मतलब  तो  यही  होगा  कि  हम  देहाती  क्षेत्रों  में  राधिका

 शक्ति  के  विकेन्द्रीकरण  के  सामाजिक  उद्देश्य  को  कभी  पूरा  करेंगे  ही  क्योंकि  वाणिज्यिक

 दृष्टि  से  वह  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।  जरूरत  इसकी  कि  .  छोटी  .  इकाइयों को  उनके  भ्रपने  परों  पर  खडे

 ara  में  मदद
 दी

 जाये  ।



 Reev  चीनी  के  वितरण  ग्रंथ  निर्यात  के  ७  REKo

 बारे  में  प्रस्ताव

 राजेन्द्र

 बड़ी  प्रसन्नता की  बात  है  कि  १६६०-६१ के  मौसम  में  चीनी  का  अनुमित  उत्पादन  २७  लाख

 टन  रहा  हमारी  झ्रावव्यकताग्रों की  पूर्ति  के  बाद,१२  लाख  टन  चीनी  बच  इस  अतिरिक्त

 मात्रा  को  या  तो  निर्यात  किया  जा  सकता  या  फिर  अरि  चल  कर  चीनी  के  मूल्यों  में  स्थायित्व  लाने

 की  fee  से  प्रतिष्ठित  मात्रा  को  रक्षित  भंडार  में  रखा  जा  सकता  है
 ।
 मंत्रालय  ने  इस  वर्ष  %o,000

 टन  चीनी  के  निर्यात  की  घोषणा  की  है  ।  लेकिन  विदेशों  की  अपेक्षा  हमारे  यहां  चीनी  का  मूल्य  प्रिक

 है  ।  इसलिये  निर्यात  में  कठिनाइयां  पड़ती  हैं  ।  जो  भी  हमें  निर्यात  करना  ही  पड़ेगा  |  इसलिये  हमें

 अमरीकी  बाजार  में  अपनी  चीनी  खपाने  की  चेष्टा  करनी  चाहिये  ।

 हमारे  देश  में  चीनी  की  अतिरिक्त  मात्रा  मौजूद  इसलिये  कुछ  लोगों  का  ख्याल  है  कि  चीनी

 के  मूल्यों  का  नियंत्रण  अनावश्यक  है  ।  मैं  देख  रहा  हूं  कि  पिछले  जून  से  देश  भर  में  चीनी  का  मूल्य

 गिरता जा  रहा  है  ।  लेकिन  फिर  भी  चीनी  उद्योगपतियों  के  हितों  की  दृष्टि  से  चीनी  का  मूल्य  नियंत्रण

 जारी  रखा  जा  रहा है  ।  इसके  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  के
 उद्योगपति  खुब  मुनाफे  पीट

 रहे  उनको २  से  लगाकर  ६
 रुपये  प्रतिमन  तक  मुनाफा  हो  रहा  है

 ।
 यह  बड़ी  अनुचित  बात  है

 ।

 कांग्रेस  दल  के  समर्थकों  को  चीनी
 की

 उचित  मूल्य
 की

 दूकानें  आवंटित  कर  दी  जाती  हैँ
 ।

 इस

 प्रकार  सरकार  कांग्रेस दल  का  राजनीतिक लाभ  कर  रही  है  ।

 चीनी  की  मांग  ate  उसके  संभरण  की  स्थिति  देखते  सब  उसके  मूल्य-नियंत्रण कौ  कोई

 प्रौवद्यकंता नहीं  रहे  गई  है  Xo  प्रतिशत  नियंत्रण  हटा  दिया  जाना  चाहिये  ।  मूल्य  बढ़ने  पर  फिर

 नियंत्रण किया  at  सकता  है

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुस्न

 fat  ब्रज राज  सिंह  :  में  ग्रसना  संशोधन  प्रस्तुत  करता हूं

 मने  जो  संशोधन  रखा  उसमें  पहली  बात  यह  है  कि  चीनी की  एक्स-फैक्ट्री

 कारखाने से  निकलते  ३२  रुपये  प्रतिमन  दूसरी  बात  यह  है  कि  चीनी  के  वितरण
 पर

 way  कंट्रोल  को  ढीला  किया  जाये  ,  क्योंकि  चीनी  का  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  है  ।  तीसरी  बात  यह  है
 कि

 गन्ने  की  कीमत  दो  रुपये  प्रतिमन  हो  अर  चौथी  यह  कि  चीनी  का  निर्यात  चीनी  के  उपभोक्ता  के  ऊपर

 ज्यादा
 भार  डाल  कर  न  किया  जाये  |  म  इन  प्रश्नों  को  आपके  सामने  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  ।

 यदि  इस  संबंध  में  सारी  स्थिति  को  समझ  लिया  तो  यह  स्पष्ट  हो  जायगा  कि  वितरण

 पर  कंट्रोल  को  ढीला  करने  का  यदि  कोई  विरोध  करता  है--जिन  में  चीनी  के  कारखाने  वाले  भी

 तो
 उसके  पीछे  यह  भ.वना  है  कि  सरकार  ने  जो  कीमत  तय  की  हुई  चीनी  की  कीमत  उससे  निजी

 श्री  जाये  ।  वितरण  पर  जिस  तरह  का  कंट्रोल  रखा  हुमा  यदि  उसको  ढीला  किया  तो

 निश्चित  रूप  कारखाने  से  जिस  कीमत  पर  चीनी  बिक  रही  उसपर  वह  नहीं  बिक  सकेगी  ।  यह

 कहा  गया  है  कि  चीनी  का  उत्पादन  २४  Ro  लाख  टन  हुजरा  है  प्रा  की  जाती  है  कि  अगले

 साल  AT  २७  लाख  टन  हो  जायगा  ।  यह  खुशी  की  बात  है  ।  जब  जब  इस  सदन  में  चीनी  के  बारे  में  बहस

 हुई
 तब  तब

 हमने  ये  ग्राशंकायें  प्रकट  की  हैं  कि  चीनी  का  उत्पादन  जितना  होना  उतना

 नहीं  ड  है
 ।  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  श्री  चीनी  का  उत्पादन  अदा  से  ग्रीक  हो  मया  जिस

 कलान
 में  गन्ना  उत्पादकों का  बड़ा  हिस्सा है  ।  कल  मिनिस्टर  महोदय  ने  एक  दूसरे  विषय  पर  चर्चा  करते  चिया

 मिल  wit  से
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 यह  सही  बात  कही  कि  उनके  सामने  समस्या  यह  है  कि  चीनी  का  जो  उत्पादन  हो  गया  उस  को  वह

 कया  करें--किस  तरह  उसकी  मुल्क  में  खपायें  या  बाहर  भेजें  ।  इस  विषय  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 चीनी  के  उत्पादन'-व्यय के  सम्बन्ध  में  टे  रिफ़  कमीशन  से  जो  TT  कराया गया  उसमें  सभी  मामलों

 पर  अच्छी  तरह  से  विचार  नहीं  किया  गय  है  ।  अच्छा  होता  कि  टेरिफ  कमीशन  की  रिपोर्टे पर  इस

 लंदन  में  विचार  किया  जाता  ।  चूंकि  समय  कम  इसलिये  में  उसके  बारे  में  कभी  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।

 में  सिफ  इतना  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हम  श्रांकड़ों  से  यह  साबित  कर  सकते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 की  एक्साइज  डयूटी  ate  प्रांतीय  सरकारों  के  भन्ना  कर  को  मिलाकर  भी  चीनी का  उत्पादन-व्यय

 किसी  भी  सूरत  में  ३१  रुपये  €  ५  नये  पसे  से  ज्यादा  नहीं  है
 ।

 में  समझता  हुं  कि  ३८  या  ३९  रुपये

 प्राइस  तय  करने  से  कारखाने  वालों  को  शभ्रनघिकृत  रूप  में  अधिक  मुनाफा  मिल  जाता  है  ।
 मैं

 चाहता  हुं  कि  इस  सारे  मामले  पर  गौर  किया  जाये  ।  किसी  भी  सुरत  में  ऐसा  मौका  नहीं  रहा

 जबकि  चीनी की  एक्स-फैक्ट्री  कीमत  ३२  रुपय  से  ज्यादा  हो  सके  |  लेकिन  सरकार  इसको  तुरन्त

 मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।  प्रेशर  वह  मानने  कें  लिये  तैयार  नहीं  तो  वह  इस  बारे  में  पूरी  छूट  दे  ।

 तब  देखूंगा  कि  किस  तरह  से  इस  एक्स-फैक्ट्री  प्राइस  को  रखा  जा  सकता  है  |

 मेरे  मित्र  श्री  राजेन्द्र  सिह  ने  इशारा  किया  कि  REG  में  गन्ने  के  उत्पादक  को  खास  तौर  से

 बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  दो  रुपया  मन  मिलता  था  ।  मुझे  अ्रफसोस  है  कि  बारह  साल  के  इस

 सदन  में  बार  बार  चर्चा  होने  के  गन्ना  उत्पादकों  के  द्वारा  प्रबल
 आंदोलन

 चलाने  के  बावजूद

 सरकार  इस  विषय  में  राजी  नहीं  होती  है  कि  गन्ने  की  कीमत  दो  रुपये  प्रति  मन  तय  की  जाये
 ।

 जब  यह

 प्रश्न  उठाया  जाता  तो  खाद्य  मंत्री  की  प्रो  से  कहा  जाता  है  कि  यदि  ऐसा  किया  तो  चीनी

 के  दाम  बढ़  जायेंगे  ।
 यह  सही  नही ंहै

 ।
 इस  समय  हिन्दुस्तान  में  चीनी

 के
 जो  दाम  उतने  दुनिया

 में  कहीं  नहीं  हैं
 ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  वे  कौर  बढ़  जायेंगे  ।  मैं इसकी  तफसील  में  नहीं  जाना  चाहता

 हूं
 ।

 क्षेत्र  में
 म

 सिफ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  खाद्य  मंत्री  यह  मानते  हैं  कि  गन्ने  की  जितनी  कीमत

 दी  जा  रही  वह  किसान  के  लिये  arias  कीमत  वह  किसान  के  लिये  उचित  तो  वह  इस  प्रश्न

 को  किसी  विश्लेषण समिति  के  किसी  ऐसी  कमेटी  के  जो  गन्ने  के  उत्पादन-व्यय की  जांच

 पड़ताल कर  तय  करा  लें  ।  यदि  ऐसी  कोई  कमेटी  बस्ती  जो  गन्ने  के  उत्पादन  व्यय  की

 पड़ताल  तो  गन्ने  की  कीमत  दो  रुपये  प्रतिमा  से  कम  तय  नहीं  हो  सकेगी  ।

 oat  खाद्य  मंत्री  महोदय  ने  कल  हमें  बताया  है  कि  वह  किसी  ऐसी  कमेटी  को  बनाने  वाले  हैं  जो

 जितनी  भी  किसानों  की  पैदावार  उसके  भावों  को  तय  करेगी  ।  लेकिन  वह  कमेटी  मैं  समझता  हुं  जल्दी

 ary  वाली  नहीं  हैं  उन्होंने  बताया  कि  तृतीय  योजना  शुरू  होने  से  पहले  वह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  ऐसी

 कमेटी  का  निर्माण  हों  जायगा  या  नहीं  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  गन्ने  की  कीमत  के  प्रश्न को  ज्यादा

 दिन  तक  टाला  नहीं  जा  सकता  है  ।  जो  are  बड़ी  कमेटी  बना  रहे  हैं  ।  भले  ही  उसको  बनाने में  कुछ

 देर  लग  लेकिन  गन्ने  की  कीमत  के  सवाल  को  एक  विशेषज्ञ  समिति  को  श्राप  सौंपे  र  उससे  तय

 करायें  कि  गन्ने  की  कीमत  एक  रुपया  दस  मन  या  एक  रुपया  बारह  माना  मन  या  दो  रुपया  मन

 हो  ।  में  समझता  हूं  कि  उसको  दी  रुपया  भन  की  दर  से  देना  उचित  होगा
 ।

 चीनी  की  ae  कीमत  का

 जहां  तक  संबंध  है  जेसे  मेंने  कहा  है  वह  ३१  रुपये
 €  ४

 नये  पेसे  ही  बनती  है श्रौर इससे अधिक इससे  अधिक  कीमत

 चीनी  मिल  मालिकों  को  किसी  भी  तरह  से  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 तीसरी
 बात  मैं  एक्सपोर्ट के

 बारे
 में  कहना  चाहता  निर्यात

 के
 बारे

 में  कहना  चाहता  हूं  ।

 खुशी  की  बात  है  कि  सरकार  सोचती  है  कि  चीनी  का  निर्यात  किया  जाए  कौर  जब  चीनी

 का  उत्पादन  हो  रहा  है  तो  उसका  निर्यात  होना  सर्दी  नीति  हो  सकती  है  ।

 we  निर्यात  की  बात  की  जाती  है  तो  उसकी  जो  इकोनोमिक्स  उसके जो  fas  पहल
 उन
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 ब्रज  राज

 पर  ध्यान  नहीं  fear  जाता  सरकार  ने  सितम्बर  में  कहा  कि  पचास  हजार  टन  हम  निर्यात

 के  लिए  चीनी  छोड़  र  लेकिन  २५  नवम्बर तक  सिर्फ  R32, ¥oX  टन  चीनी  ही  निर्यात

 की  गई  अगर  हम  पचास  टन  निर्यात  करने  में  सफल  हो  जाते  हैं  तो  हमको  विदेशी  मुद्रा

 की
 शक्ल  में  दो  करोड़  रुपया  इसके  मुकाबले  में  हिन्दुस्तान की  सरकार को  एक्साइज

 की  दा कल  में  १  करोड़  ४६  लाख  रुपया प्रान्तीय  सरकारों को  गन्ना  सैस  की  रावल  में

 २६  लाख  रुपया  छोड़ना  होगा  ।  साथ  ही  साथ  arc  उपभोक्‍्ताग्रों  द्वारा  जो  राशि  व्यय

 की
 उसको  इसमें  जोड़  दिया  जाए  तो  पता  चलेगा  कि  दो  करोड़  विदेशी  मुद्रा  पैदा

 करने में  हमें  ३  करोड़ १५  लाख  रुपये  की  हानि  ऐसी  सुरत  में  हम  चीनी  का  निर्यात

 बड़े  पैमाने
 पर  नहीं कर  सकते  ऐसा  मैँ  समझता  यह  कहा  जाता  है  कि  हमारे  यहां

 इस  साल  ६  लाख टन  का  सर पलस है  अगले  साल  की  जाती  है  कि  ६-७  लाख

 टन  सर पलस  चीनी  हो  जाएगी  ।  wa  यदि  १२-१३  लाख  टन  चीनी  को  हम  निर्यात

 करें तो  में  समझता हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार का  एक्साइज  ड्यूटी  की  शकल  में  व  अरन्य  प्रकार

 ६०-७०  करोड़  रुपये  निकल  जाएगा शौर  कुल  हानि  अगर  जोड़ी  तो  पता  नहीं  कहां

 तक  पहुंचेगी
 ।

 इसलिए  जैसे  खाद्य  मंत्री  महोदय  कह  चुक ेहैं  कि  जब  तक  दुनिया  के
 बाजार

 में  चीनी  के  भाव  नहीं  बढ़  जाते  जिन  को  बढ़ाने  की  ag  कोशिश  कर  रहे  हिन्दुस्तान  से  चीनी

 बड़ी  मात्रा  में  बाहर  नहीं  भेजी  जा  सकती  है  ।  इसलिए  सोचना  होगा  कि  जो  चीनी का

 उत्पादन  बढ  रहा  है  उसकी  खपत  कैसे  हो  |

 यह  जो  खपत  की  बात  है  इस  पर  में  अब  जाता  इस  संदर्भ में  कंट्रोल की  बात  कही

 जाती है  ।  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  वितरण  पर  कंट्रोल  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  वितरण  पर  कंट्रोल कतई  नहीं है  ।  कंट्रोल  केवल  मात्र  इतना  ही  है  कि  राज्य  सरकारों

 को  कोटा
 दे  रखा है  कि  वे  saat  इच्छानुसार बेच  लें  कौर उस

 कोटे  को  अपने

 नामिनीज  रिप्रिजेंटेटिग्ज  कहिये  या  प्रतिनिधि  उनको  दे  दिया है  कौर  वे  उसे

 बेंचते हैं  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  जो  लोग  पहले  से  दसियों  सालों से  कौर  बीसियों  सालों

 से  इस  व्यापार  को करते ग्रा रहे हैं, उनको व्यापार से रहे  उनको  व्यापार  से  प्लग होन  पड़ता  है  नए  नए

 जो  किसी  किसी  खास  सरकार  की  गुड  बुक्स  में  हो  सकते  उसके  पक्ष  में  हो  सकते  हैं

 उनको  कोटा  दे  दिया  जाता  वें  लोग  न  fag  ट्रेड  कों  नहीं  को

 नहीं  बाक  इस  ताक  में  रहते  हैं  कि  कहां  से  उनको  मुनाफा

 हो  सकता है  जहां  कहीं  से  अधिक  मुनाफा हो  सकता लेने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  यह

 चीज  भी  सोचने वाली  है  अब  दो  तरह  की  चीनी  होती  एक  डी० २४  कौर  दूसरी  बी
 ०

 २६ ॥  एक  का  भाव  २८  रुपये  ko  नये  पसे  है  दूसरी  का  ३७  रुपये  ८५  नए  पैस े।

 जो  ३७  रुपये  ८५  नए  पैसे  वाली  चीनी  उसको  ३८
 €७  नए  पैसे  कर  के  दे

 जाता

 है  और  इस  तरह से  कारखाने  वाला  नाजायज  तौर पर  एक  रुपया दो  का  नफा  उठाता है

 कौर  यह  भी  केवल इस
 भ्राघार पर कि

 कि
 सरकार

 बीच  में  करा  रही  चूंकि  हमारे
 पास  सर पलस

 इसलिये मैं  वितरण  के  फेवर  में  नहीं
 ।

 राज  हमारे  सामने  समस्या  यह  है  कि  जो  अ्रघिक  चीनी  पैदा  हो  रही  है  उसकी  खपत

 कैसे हो  हो  सकता
 है  कि

 सरकार  सोचती हो  fe  विंमान में  कंट्रोल  को  हटा  देने  से  चीनी

 के  भाव  एक  दम  बढ़  मैं  भी  उनमें  से  हूं  जो  यह  सोचते हैं  कि  हिन्दुस्तान के  व्यापारियों

 ने  वितरण  को  लेकर  कई  तरह  की  गड़बड़ियां  की  हैं  जिस  से  कि  उपभोक्ताओं  को  हानि
 उठानी  पड़  रही  प्रापर

 कहा  हैकि  सांप
 पांच  लाख  टन  का  रिजर्व  स्टाक

 रखना  चाहते
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 हैं  प्रौढ़  उसी  तरह से  रखना  चाहते हैं  जिस  तरह  से  श्राप  खाद्यान्नों  का  रखते हैं  ।  श्राप  यह

 पांच  लाख  टन  का  रिजर्व  स्टाक  रख  सकते हैं  ।  खपत  होने के  बाद जो  बच  रहे  उसको  श्राप

 एक्सपोर्ट भी  कर  सकते  हैं  ।  &o  हजार  टन  चीनी  बचेगी  उसको  बाहर  भेज  सकते  हैं  ।

 ६-७  लाख  टन  AT  रही  प्रौढ़  उसकी  खपत  की  समस्या  पैदा  होगी  ।  उसके  सम्बन्ध

 में  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  प्रान्तीय  सरकारें  तुरन्त  इस  योजना  को  मानने  के  लिए  तैयार

 नहीं  है  कि  वितरण  पर  से  कंट्रोल  हटा  दिया  जाए  तो  कम  से  कम  ऐसा  करें  पचास  प्रतिश्त

 श्राप  दे  दीजिए  उनको  जो  पहले  से  इस  व्यापार  को  करते  AT  रहे  हैं  प्रौढ़  पचास  प्रतिशत राज्य

 सरकारों को  दे  दो  जिए  कि  इसको  अपने  तरीके से  ati  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  पंजाब  सरकार

 दो  रुपया से  रुपये  प्रतिमा के  हिसाब  से  जो  नाजायज  मुनाफा  कमा  रही  वह  नहीं  कमा

 उत्तर  प्रदेश की  सरकार  नहीं  पाएगी  श्र  व्यापार को  भी  तरीके

 से  चलने  का  मौका  मिलेगा  ।  इस  से  उपभोक्ताओं  को  भी  उचित  दाम  पर  चीनी  उपलब्ध

 हो  सकेगी  कौर  दूसरी  तरह  के  भी  कई  लाभ  होंगे ।

 में
 आशा  करता  हूं  कि  खाद्य  मंत्री  मेरे  इस  सुझाव  पर  ध्यान  देंगे

 ।

 थी  gat  :  मैँ  वितरण  के  wer  उपाध्यक्ष  पहले  लेता  हूं  ।

 उत्पादन  तो  काफी  संतोषजनक है  लेकिन  वितरण  व्यवस्था  उतनी  संतोषजनक  कौर

 धान कारक नहीं  है  ।  इसके  समाधानकारक  होने  का  कारण  यह  नहीं  है  कि  हमारा  उत्पादन

 कम  होता  बल्कि  कारण  यह  है  कि  हमारा  वितरण  जिस  प्रकार  होना  उस  प्रकार

 का  नहीं  हो  रहा  मैं  पूर्ण  यानी  कंट्रोल  के  पक्ष  में  नहीं  लेकिन  निर्देशन
 या  रेग्युलेशन के  हक  में  मैं  जरूर हूं  ।

 मेरी  गुजारिश  यह  है
 कि  सामने

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र

 की  मिसाल है  ।  ग्राहक  प्रदेश  शक्कर  काफी  पैदा  करता  जितनी  उसकी  जरूरत  उससे

 कहीं  ज्यादा  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र

 में  शक्कर  पैदा  होती  है
 ।  हिन्दुस्तान  की  सबसे  बड़ी  मिल

 मेरे  यहां  मौजूद  बोदन  में  ्र  वुयूर  में  भी  शक्कर  का  बहुत  बड़ा  कारखाना
 शौर  भी

 कई  शक्कर के  कारखाने हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  gin  प्रदेश के  कई  स्थानों में  विशेषकर  हैदराबाद

 में  भी  कभी  कभी  शक्कर  के  भाव  एक  दम  बढ़  जाते  इसका  कारण  यह  होता  है  कि  स्टाक

 जो  होना  कोई  ऐसा  समय  at  जाता  वह  नहीं  रहता  है  कौर  व्यापारी  इससे  लाभ

 उठाते हैं  श्र  ऐसी  किसी  भी  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  के  ar  पड़ने पर  वे  चूकते  नहीं  हैं
 AIK

 इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  भाव  बढ़  जाते  हैं  ।  लेकिन  जब से  ate  प्रदेश  की  सरकार ने

 यह  नीति  अपनाई  कि  निजाम  are  फैक्ट्री  को  यह  कहा  है  कि  हैदराबाद  के  इन्दर  काफी

 स्टाक  रखा  जाए  तब  से  हैदराबाद दाहर  के  भाव  में  एक  प्रकार का  निर्देशन  पैदा  gars |
 झाग

 चल  कर  यह  नीति  शभ्रपनाई  है  कि  वेजवाडा  के  wear  भी  हमें  एक  प्रकार  का  स्टाक  रखना  चाहिये

 शौर  उसका  परिणाम  यह  gare  कि  बेजवाडा  के  नरेन्दर  भाव  का  ठीक  प्रकार  से  निर्देशन

 हो  रहा  मेरी  गुजारिश  है  कि  को  निर्देश  दिया  जाए  कि  हर  उन  में  जिन

 की  आबादी  एक  लाख  या  उससे  अधिक  है  वहां  वें  इतना  स्टाक  रखें  जो  जरूरत

 काम  IT  सके  भ्रमर  फैक्ट्रिज  न  ं  रख  हैं  तो  गवर्नमेंट  उस  स्टाक को  रखे  श्रगर ऐसा

 किया  गया  तो  भावों  के  बढ़ने  की  सम्भावना  नहीं  रहेगी  ।

 मैं  चिन्तित  हूं  मद्रास  wife  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  जहां  चीनी  का  कम  उत्पादन  होता

 है  कौर  बीच  बीच  में  भाव  एक  दम  से  बढ़  जाते  हैं  जिस  के  कारण  वहां  असन्तोष  ate  होता  है  ।

 इस  वास्ते मैं
 भ्राता  करता हूं

 कि  मेरी  इस  सूचना
 के

 ऊपर
 खाद्य  मंत्री

 महोदय
 श्रवण  ध्यान



 Ras  चीनी के  वितरण wit  निर्यात  के  ७  RETO

 बारे में  प्रस्ताव

 जहां  तक  गन्ने के  मूल्य का  सम्बन्ध  यह  सवाल  अहम है  कौर यह
 सवाल

 हमेशा  हमारे

 दिलों  के  इन्दर  विचलित  करता  रहता  है  लेकिन  af  तके  इसका te  तौर  पर  कोई  हल

 सामने नहीं  श्राया  है  इस  प्रजातंत्री  दौर  के  wax  जबकि  at  बैज्ञाभिक  दुष्टि  से  हर

 तरफ  देख  रहे  हैं  यह  sea  कितना  पेचीदा  क्यों  न  परे  ऐसा  नहीं  है  जिस  का  कोई  ठीक

 खातिर  का  हल  न  निकल  पाए  ॥  एक  तरफ  फैक्ट्री के  हिंत  को  हमें  ध्यान  में  रखना

 दूसरी  तरफ  शक्कर  खाने  वालों  के  हित  को  ध्यान  में  रखना  है  कौर  तीसरी  तरफ  गया  पैदा

 करने  वालों  के  हित  को  ध्यान में  रखना है  |  इन  तीनों  को  लंगर  हमने  ध्यान  में  रखना  है  कौर

 इनके  हितों  का  समन्वय  करना  तो  कोई  न  कोई  फार्मूला  हमें  निकालना  फिर  ae

 ag  सीमा  फार्मूला  हो  ar  मौडिफाइड कोई  कौर  फार्मूलों  हो  ।
 इस  प्रकार के  किसी

 फार्मले  को  तय  करने  से  हमें  कई  लाभ  sh  एक  लाभ
 तो

 यह  होगा  कि  war  पैदा  करने

 वाला जो  किसान है  वह  अच्छी  किस्म  का  श्र  अधिक  से  श्रमिक  गलना  पैदा
 करेगा

 जब  हम

 सिसमा  फार्मूले  की  बात  करते  हैं  तो  कुछ  हमारे  बिहार  उत्तर  प्रदेश  के  भाइयों  की  तरफ

 दले  शिकायत  होती  है  कि  जो  व्यापारी है  वह  काश्तकार  को  चूस  उन
 की

 दलील  यह  हे
 कि

 वहां  का  काश्तकार  जानता  है  सीमा  फार्मूले  कें  काम्प्लिकेदान्स  उस  की  उलझनों  इस

 लिये  व्यापारी  जो  भाव  देगा  उसे वह  लेगा  फिर  शक्कर  की  जो  रिकवरी  है  वह  उसे  कम  बतायेगा  |

 इसे  प्रकार  से  काश्तकार  को  नुक्सान  होंगा  |  इसकी  इलाज  है  |  गन्ना  पैदा  करने

 बालों  at  प्रतिनिधि  वहां  गन्ना  पैदा  करने  वॉली  हर  काश्तकार  शायद  इतना  समझदार

 न  लेकिन  उन  का  जो  प्रतिनिधि  वहां  जाता  वह  भी  इतना  समझदार  नहीं  यह  समझ

 में  नहीं  झरा  सकता  है  जो  उसे  की  प्रतिनिधि  हो  वह  वहां  जैसा  कि  साउथ  इंडिया

 की  फैक्ट्रिज  में  होता  वहां  जो  प्रतिनिधि  रहेगी  ae  इस  की  नाप  कि  wee  की

 रिकवरी  कितनी  है  ।  मगर  शक्कर  कम  जाती  है  तो  उस  के  बतलाने  के  बाद  हिसाब  हो  जाता

 है  कौर  इस  प्रकार  इस  फार्मूले  के  आधार  पर  ठीक  कीमतें  तय  हो  जाती  हैं  ।

 इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  एक  ak  चीज  बतलाई  गई  है  a  वह  यह  है  कि  दक्षिण  के

 wat  हम  देखत ेहैं  कि  न  सिंह  गन्ना  भ्रच्छे  किस्म का  होता  है  ake  ज्यादा  परिमाण  में  प्रति

 एकड़  प्रोडक् यान  होता बल्कि  शक्कर  का  उत्पादन  ज्यादा  होने की  वजह  से  वहां की  फैक्ट्रियों

 की  जो  कीमत  रहती  उस  के  बरखिलाफ  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार के  काश्तकारों  को  शिकायत

 में
 उन

 से
 नम्र  निवेदन  करना  चाहूंगा कि  जहां  दक्षिण में  दूसरी  मुसीबतें  हैं  वहां  उन  को

 wept से  थोड़ा  लाभ हो  जाती है  ।  वहां  गर्मी  ज्यादा  है  प्रौढ़  सुर्य  का  प्रकाश भी  ज्यादा

 है  इसलिये वहां  के  काश्तकारों  का  गन्ना  पैदा  करने  का  परिमाण  हमेशा  उत्तर  के  मुकाबले

 ज्यादा  रहेगा
 ।  सर्दी

 के  मौसम  में
 जो

 गन्ने
 की

 पैदाइशी  होती  है  वह  रुक  जाती  है  या  कम  हो  जाती  है

 दक्षिण  में  यह  बात  नहीं है  ।  वहां  बारह  महीने  गर्मी  रहती  जैसा  कि  मजाक के  तौर  पर

 कहा  जाता है  कि  मद्रास के  इन्दर तीन  मौसम  होते  हॉटेस्ट  ।  इसलिये  वहां जो

 परिस्थिति  है  उस  में  जरगर  गन्ना  ज्यादा  पैदा  होता  है  तो  उस  में  mew  की  बात  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  जो
 प्रिया  काश्तकार  है  वह  यह  सोचेगा  कि  sax  मद्रास  में  शक्कर  की  रिकवरी

 ज्यादा  तो  उसे  यहां  भी  बढ़ाया  जाना  चाहिये  मेरे  मित्र  कहते  हैं  कि  काइतकार को

 २  रु०  ६  शा ०
 प्रति  मन  खर्च  करना  पड़ता  है  गन्ने  की  पैदावार  में  ।  इस  प्रकार  की  कई  चीजें

 हर  जगह  कही  जाती  मे  चूकि  खुद  यहां  पर  इस  प्रकार  के  निर्वाचन  क्षेत्र  को  रिप्रेजेंट

 करता हं  इसलिये जब  मैं  यहां  जाता हूं  तो
 मुझ  से  ae  कहा  जाता है  किं हमें  जो  कीमत  दी

 चलाती है  रद्द  बहुत
 कम  हज़ारों  हमारी  कास्ट  बहुत  ज्यादा  कास्ट  कया  है  धौर  क्या



 १६  १८८२  चीनी के  वितरण कौर  निर्यात  के  VEE

 बारे में  प्रस्ताव

 यह  कहना  तो  बहुत  मुश्किल  लेकिन एक  मोटी  बात  समझ  में  जाती  गना  Far

 करने  की  जो  कीमत  मिली  उस  से  अधिक  तो  कया  वजह  है  कि  गन्ने की  पैदावार

 बढ़ती  जा  रही है  ?
 किसान  wa  भी  गला  पैदा  करता  जा रहा है  के  प्रोडक्शन  का

 प्रतिशत  सुधरता  जा  रहा है  ?  उस के  बजाय  वह  चावल  कोई  कौर  चीज  पैदा  क्यों  नहीं

 करता ?  इस  सवाल  का  जवाब  हमें  नहीं  मिलता  ।  इस  लिये  में  यह  ay  करूंगा  कि  हमें

 इस  चीज  को  वैज्ञानिक  ढंग से  सोचना  चाहिये  बात  यह  है  कि  कीमत  तय  होने के  लिये

 राजनीतिक  दबाव  लाया  जाता  है  राजनीतिक  दबाव  ला  कर  १  रु०  १०  १  रु०  १२  श्री

 या  २०  प्रति  या  इसी  प्रकार की  कोई  और  कीमत  निर्धारित  कराने  की  कोशिश

 की  जाती  है  ।  यह  गलत  तरीका  है  ।  इस  के  बजाय  सच्चा  तरीका  यह  है  कि  जो  शक्कर की

 रिकवरी
 उस

 की  कीमत
 के  अनुसार  काश्तकार  को  दिया  जाय  ।

 जहां  तक  निर्यात का  सवाल  मैं  इतना ही  कहना  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय इस  में  बहुत

 तेजी  नहीं  कर  सकते  ।  जैसा  श्री  ब्रज  राज  सिंह  ने  जब  ५  लाख  टन  शक्कर का  स्टाक

 आप के  पास  हो  उस  के  बाद  सरकार  चाहे  जिस  भाव  पर  बाहर  भेज े।  जो  as  कहा

 जाता  है  कि  बाहर  शक्कर  भेजने  से  हमारा  नुकसान  इससे म  सहमत  नहीं  २  करोड़ रु०
 की  चीनी  बाहर  भेजने  से  हमें  साढ़े  तीन  करोड़  रु०  का  नुकसान  इससे मैँ  सहमत  नहीं

 हूं  ।

 पंडित  मुनीव्वरदत्त  उपाध्याय
 )

 उपाध्यक्ष  यह  जो  दिक्कत

 का  विषय है  वह  दर ग्रस्ल  मीठा तो  बहुत है  लेकिन  साथ ही  ऐसा  है  ake  इस  के  इतने  पहलू  हैं
 कि  जरगर  हम  उन  पर  विचार  करते  जायें  तो  तरह  तरह  की  रायें  बनती  जाती  हैं  रास्ता

 जो  है  वह  अवरुद्ध  होता  जाता  कोई  रास्ता  नहीं  मिल  पाता  ।  हमारे  उत्पादन  की

 स्थिति  जो  इस  वक्‍त है वह है  वह  काफी  अच्छी  औरो  हम  बाहर से  शक्कर  मंगाते  वह  मंगाना

 हमारा  बन्द  हो  गया  है  कौर  इस  स्थिति में  हम  ग्रा  गये  हैं  कि  बाहर  शक्कर  भेज  सकते हैं  |

 परन्तु  बाहर  शक्कर  भेजने  में  जो  हमारी  दिक्कतें उन्हें  भी  हमारे  साथियों  ने  यहां  पर  बतलाया

 नहीं  नहीं  तो  मैं  उनको  दोहराता  पर  हम  बाहर  नहीं  भेज  सकते  हैं

 तो  फौरन  यह  हम  सोचने  लगते हैं  कि  हमारे  पास  जो  फाजिल  शक्कर  उस  का  हम  क्या

 इस्तेमाल  क्या  तरीका  उस  का  ख़ामख़्वाह  हम  इस  बात  पर्रा  जाते  हैं  कि

 इस  को  यहां  बाजार  में  छोड़  देना  चाहिये  नियंत्रण  हटा  देना  कौर  उसका

 जो  नतीजा हो  वह  awed यह  wear  भी  लगता है  कि  इसी  रास्ते  पर  चरागे  बढ़  कर

 हम  सोचे ं।  लेकिन  इस  के  साथ  ही  जो  बाधायें  हैं  उन  पर  wa  हम  दिमाग  ले  जायें

 तो  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  यह  कितना  पेचीदा  सा  प्रश्न  है  ।

 इस  समय जो  हमारे  पास ५  या  ६  टन  का  मारजिन  उस  ५या  ६  लाख  टन

 के  माजिद  को  रख  कर  शरार  हम  सोचें  कि  जब
 तो  हम  काफी  अच्छी  हालत में  हो  wa

 हम  को  चीनी  को  कंट्रोल से  छोड़  देना  डि कंट्रोल  जैसी  बात हो
 तो  उसका  खराब

 भ्र सर  हम  पर  पड़  सकता  कभी  तो  कुछ  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  पैदावार  बढ़ती  जा

 रही  दिन  पर
 दिन  मालूम  होता है

 उत्तर  प्रदेश
 में

 कि  एकरेज  बढ़ता  जा  रहा  लेकिन

 अगर  हम  इस  को  छोड़  डिकंट्रोल  कर  दें  कीमतें  घटने  तो  एक
 या

 दो  सालों
 में

 कहां  पहुंच  यह  नहीं  कहा जा
 सकता  तब  हम  इस  को  नहीं  छोड़ते  तो  इस

 का  उपयोग  क्या  इस  लिये  इसे  बाहर  ही  भेज  सकते हैं
 |  भारत  की  हालत  ऐसी  है
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 मुनीद्वरदत्त

 कि  कीमतें  शक्कर  की  ज्यादा  और  इस  कीमत  पर  कोई  लेने  वाला  इसलिये  इस

 सिलसिले में  काफी  दिक्कत  हो  रही है  ।  ग्र मरी का से  शायद  बात  हो  रही  पता  नहीं  वह  कहां

 तक  मुफीद  हमारे  लिये  हो  सकता है  मुफीद  तो  नहीं  हो  सकता  मगर  कम  हानिकर

 हो  सकता है  ate  रास्ता  खोल  सकता  ऐसा  जान  पड़ता  ऐसी  हालत में  हम  क्या  करें
 ?

 एक  तरफ  हमारे  मित्र  कहते  हैं  कि  ईख  की  कीमत  जो  है  उसे  बढ़ा  दिया  जाय  wa  जो

 हमारी  कौमत है  वहीं  हमें  हजम  नहीं  हो  रही  ऐसा  मालम  पड़ता  है  कि
 उसकों  बढ़ाने

 का  असर  लाजिमी  तौर पर  wane  की  कीमत  पर  पड़ना  चाहिये  और  पड़ेगा  ।  इस  तरह  से

 हमारी  शक्कर  की  कीमत  भी  बढ़  जायेंगी ।  लिहाजा  में  समझता  हुं कि  इस  वक्त  न  सोच

 कर  के  थोड़े  दिन  तक  इस  समस्या  को  हम  ऐसे  घाट  पर  लावें  जहां से  हम  कोई  साफ  रास्ता

 निकाल  सकें  ।

 दूसरी  बात  हमारे  मित्र  are  कहते हैं  कि  हमारी  went  की  कीमत  जितनी  इस

 उस से  घटनी  चाहिये  उस  के  जो  इंप्रीडिएन्ट्स  हैं  उन  सारों  की
 कीमत  तों  बढ़  जानी

 चाहिये  लेकिन  जो  शक्कर  की  कीमत है  वह  घटाई  जानी  यह  दोनों  बातें  मेरी  समझ

 में  नहीं  भ्रांति  ।  इस  वास्ते  कि  में  नहीं  इस  रास्ते  पर  चलना  किसी  के  लिये  सम्भव

 श्राप  कोई  आर  रास्ता  इस  में चाहे  काश्त  कौर  पैदावार  कितनी  बढ़  रही  हो ।

 मुझे  दिक्कत  मालूम  होती  है  ।

 तीसरी  बात  हमारे  पास  बचे  स्टाक की  जिस  का  एक्सपोर्ट  किया  जा  सकता
 जैसा

 मेंने  निवेदन  किया  ।  मेरे  कुछ  शौर  मित्रों  ने  कहा  कि ५  या ६  लाख टन  शक्कर  रख  ली

 arc  रख  कर  दी  जाय  ॥  रख  कर  दिये  जाने  में  जो  सब से  बड़ा  खतरा है  वह  यह

 कि  अभी  ant  हम  एक्सपोर्ट  की  तरफ  नहीं  झुके  तौर  बाजार  में  भेजने  जैसा कि  सुझाव

 दिया  गया है  कि  हम  आधी  शक्कर  बाजार  के  लिये  छोड़  प्रस्तावक  साहब ने  भी  कहा कि  Yo

 प्रतिशत  चीनी  हम  छोड़  तो  हमें  दिक्कत  हो  सकती  है  ।  यह  दोहरी  व्यवस्था है
 जिस

 पर  जा  कर  हम  कुछ  नहीं  कर  सकेंगे  ।  लगता  है  कि  दिमाग  में  इस  बात  की  परेशानी

 ज्यादा है  कि
 वितरण

 जो
 है

 उस
 में

 बहुत  करप दान  उस  में  नेपाटिज्म  उस  में  पक्षपात है
 और

 भ्रष्टाचार  हैं  ।  ae  चीज  दिमाग पर  हावी है  ।  तरीका  हम  निकालने  की  सोचते हैं
 तो  में

 यह  सोचता  हं  कि  इस  ऐडमिनिस्ट्रेशन  को  दुरुस्त  किया  जाय  कौर  भ्रष्टाचार  का  पन्त  किया

 जाय  मेरे  मित्र
 ने  कहा कि  कंट्रोल में  कांग्रेस  वालों  की  मार्फत  वितरण  होने  लगता  अर

 में  समझता  हुं  कि  हमारे  और  भी  काग्रेसी  मित्र  जो  उठेंगे  वे  बड़े  जोर  में  कहेंगें  कि

 डि कंट्रोल  होना  डि कंट्रोल  होना  चाहिये  ।  कंट्रोल  से  कोई  कांग्रेसी  सहमत  हों

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  खुद  मैं  भी  कंट्रोल  का  समर्थक  होऊं  ऐसी  बात  नहीं  लेकिन

 जो  हालात  हमारे  समने  हैं
 उन  हालात में  हमें  कुछ  wear  निकालना  है  ।  ae  राम श्वा  बहुत

 दिनों से  हमारे  सामने  है  ।  ऐसी  हालत में  are  कती  एक  या  दो  साल  में

 हो  जाती है
 शौर  हम  सोचने

 लगते  हैं  कि  डि कंट्रोल कर
 दें

 या  एक्सपोर्ट  करना  शुरू  कर  दें  तो

 ऐसा  निर्णय  करना  जल्दबाजी  होगी  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  डाक्टरों  हमारा  लक्ष्य  होना

 चाहिए  ।.  तौर  जितनी  जल्दी  हो  सके  हमको  उस  लक्ष्य  पर  पहुंचने  का  प्रयत्न  करना

 लेकिन  उस  लक्ष्य
 तक  जाने  में

 जो  खतर ेहैं  उनको  बचाते  ए  हमें  उस  लक्ष्य  की  आर

 चाहिये  ।
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 ऐसी  हालत में  मेरा  निवेदन है  कि  यह  जो  अराज  हमारे  पास  मार्जिन है  इससे  हम  कुछ

 फॉरेन  एक्सचेंज  पैदा  कर  सकें  वैसा  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  क्योंकि  फॉरेन

 एक्सचेंज  हमारे  लिए  बहुत  जरूरी है  कौर  उसके  बगैर  हमारा  काम  नहीं  चल  सकता  ।  हमलों

 फारिन  एक्सचेंज  प्राप्त  करने के  लिए  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालना  चाहे  वह  घाटा

 उठाकर  ही  क्यों  न  करना  भ्र  धीरे  धोखे  हमको  डि कंट्रोल  की  तरफ  जाने  का  भी

 प्रयास  करना  चाहिये  ate  जब  हम  ठीक  समझें तो  डाक्टरों कर  दें  लेकिन  हमको  ऐसा  करते

 समय  यह  देख  लेना  चाहिये  कि  ऐसा  करने  से  पैदावार  तो  नहीं  घट  जाएगी  ।  क्योंकि  अगर  पैदावार

 घट  जाती  है  तो  हमारी  सारी  स्कीम  ही  खत्म हो  जाएगी  ।  तो  हमको  पैदावार  बढ़ाने  की

 भ्र पनी  योजना  पर  जोर  देते  रहना  चाहिए  कौर  पैदावार  बढ़ाकर  हमको  फॉरेन  एक्सचेंज  प्राप्त

 करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ौर  नगर  हमारे  पास  काफी  मार्जिन  हो  जाए  ak  स्थिति

 स्थिर  हो  जाये  ate  हम  देखें  कि  हम  सब  पहलु ग्र ों  को  संभाल  सकते हैं  तो  हम  डि कंट्रोल  भी

 करें  ate  चोनी  को  सस्ता  भी  करें  ale  एक्सपोर्ट  भी  करें

 शी  स०  मो०  बनर्जी  ):  उपाध्यक्ष  मेरे  मित्र  राजेन्द्र  सिंह ने  जो  सुझाव

 रखा  है  में  उसका  सेन  करता हुं  ।

 हम  देखते हैं  कि  गन्ने  का  उत्पादन  बढ़ा है  गन्ने  की  कीमत  माननीय  मंत्री

 महोद॑य  कहेंगे  कि  धीरे  धीरे  दिन  पर  दिन  बढ़ाने  की  कोशिश  रही  है  कुछ  बढ़ी  भी

 उसके  बाद  अगर  हम  मुकाबला  करें  तो  चीनी का  उत्पादन भी  बढ़ा  है  दौर  २४  लाख
 टन

 से  भी

 ज्यादा  ः डे त्राहै  शर  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  यह  प्रौर भी  ७  बढ़ने  वांला  है  ।

 हमारे  सामने  प्रब यह  सवाल  श्राता  है  कि  जब  देश  में  चीनी  का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  तो

 क्या
 इस

 पर  कंट्रोल  रहना  चाहिये
 |

 यह  एक  मुख्य  सवाल  है  |

 कह  कर  नहीं  दिया  जा  सकता  कि  कंट्रोल  की  जरूरत  है  ।  बहुत से  लोग  ast  कंट्रोल  के

 खिलाफ हैं
 कौर  जैसा  कि

 मेरे  माननीय
 दोस्त  उपाध्याय  जी  ने  कहा कि  बुनियादी  तरीके  से  वह

 भी  कंट्रोल  के
 खिलाफ  उन  का  भी  शझ्राखिरी लक्ष्य  कंट्रोल  नहीं है  मुझे डर  है  कि  यह

 कंट्रोल  भी  कहीं  हिन्दुस्तान में  इस  तरह घर  न  कर  जाए  जैसे  कि  प्रिवेंटिव  डिटेंशन  एक्ट  घर

 केर  गया  है  उसकी  बार  बार  वायु  बढ़ा  दी  जाती  है  ।

 इसलिये  में  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  arr  इस  बात पर  प्रकाश  डालें  कि  जब

 देश
 में  चीनी का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  तो  वह  कंट्रोल कयों  नहीं  तोड़ देते  ।  क्या  उनको  व्यापारियों

 पर  विश्वास नहीं  रहा  ?  या  किस  के  ऊपर  विश्वास  नहीं  यह  वह  बतावें |

 देश
 में  यह  किसकी  मांग है

 कि  कंट्रोल -  रहना  क्या  यह  मिल मालिकों  की  मांग
 या  व्यापारियों  की  मांग  या  उपभोक्ताओं

 की  मांग  था  सरकार  की  मांग

 दलीलें  व्यापारी  हमारे  सामने  देते  वह  सही  कौर  क्या

 जो
 बार  बार

 उनको
 श्राइवासन

 दिया  गया  है  उसके  पाछे  कुछ  तथ्य  समझता  हूं
 कि  अब  समय  a  गया है  कि  इस  के  ऊपर  विचार  किया  जाए  ak  सीरियसली  विचार

 किया  जाए  कि  कंट्रोल  रहना  चाहिए  या  नहीं  रहना  चाहिए  मैं  यह  एक  मिनट के  लिए

 भी  नहीं  कहना  चाहता  कि  कंट्रोल  को  हटाने से  पहले  ऐसी

 बंदिशें
 न  कर  ली  जाएं  कि  कोई

 दाम बढ़  जाए  क्योंकि  भ्राखिर  को  हम  इन्सान की  जिन्दगी  के  साथ  ai  अपने  बच्चों
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 स०  मो०

 की  जिन्दगी  के  साथ  एक्सपेरीमेंट  नहीं  कर  सकते  ।  चीनी  की  हालत जो  पहले  देश  में झा

 चुकी  है  वह  आपको मालूम  एक  समय  था  जब  कि  चीनी  के  बारे में  यह
 समझा  जाता

 था
 कि  इसमें  राजनीतिक  चीजें  चल  रही  इसमें  भ्रष्टाचार चल  रहा  है  कौर कुछ

 लोग  समझने

 लगे  थे  कि  चीनी  में  भ्रष्टाचार घर  बना  चुका  है  |

 तो
 म

 समझता  हूं  कि  यह  सवाल  हमारे  सामने  मुख्य  सवाल  है
 |  श्राज इस बारे में इस  बारे  में

 देश
 में  श्रोपीनियन बटी  हुई  कुछ  लोग  मांग  करते हैं  कि  कंट्रोल  रहना  चाहिए तो  कुछ  लोग

 मांग  करते  हैं  कि  कंट्रोल  हटना  चाहिए  सरकार  कहती है  कि  उसका  शझ्राखिरी  लक्ष्य  डि कंट्रोल

 करने का  मैँ  भी  बेसिकली  कंट्रोल के  खिलाफ  तो  इसलिए मैं  चाहता हूं  कि  art  मंत्री

 महोदय इस  बात  पर  प्रकाश  डालें  कि  डि कंट्रोल  करने  में  क्या  खतरा  है  कौर  वे
 कौन

 सी
 चीजें

 हैं  जिनकी  वजह से  दाम  बढ़  जाएगा  अगर  ऐसा  खतरा  है  तो  मैं  उनसे  दरखास्त  करूंगा  कि

 न
 सिर्फ  चन्द  सूबों  में  कंट्रोल  हो  बल्कि  सारे  देश  में  कंट्रोल  हो  ।

 जहां  तक  दामों  में  कमी  का  सवाल  होलसेल  प्राइस  में  कोई  कमी  नहीं  उत्तर  प्रदेश

 में  या  कानपुर  में  चीनी  का  दाम  एक  रुपया  एक  art  या  एक  रुपए  दो  सेर  लेकिन

 श्राप  साउथ  में  चले  वहां  चीनी  का  दाम  एक  रुपए  श्रने ्रौर एक रुपए एक  रुपए  दस

 माननीय  उपमंत्री
 इस  तरह  के  प्राप्त  मेरे  पास  हो  सकता  है  कि  वे  गलत  हों  ।

 जी  जो  कि  साउथ से  mad  ae  शायद  सही  झांकने  बताएंगे  |  लेकिन साउथ  वालों  को

 शिकायत  है  कि  जो  शक्कर  साउथ  में  पैदा  होती  है  वह  साउथ  वालों को  दी  ऐसा  करने

 लेकिन
 से  हो  सकता  है  कि  उसके  दाम  कुछ  घटें  ।  डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल  नहीं  है
 उत्तर  प्रदेश  बिहार में  ate  पंजाब में  तमाम  चीनी  को  कंट्रोल  करके  डिस्ट्रीब्यूशन में

 भी

 कंट्रोल रखा  गया  एक्स  फैक्टरी  प्राइस  केन्द्रीय  सरकार  कायम  करती  है  उसके  बाद

 gat  की  सरकार  को  दे  दी  जाती  है  कि  वह  कंट्रोल  वहां  पर  प्राइस  फिक्सेशन  करें
 ।

 यह

 चीज  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  जो  कंट्रोल  का  पूरा  ढांचा  है  यह  हमारे

 सामने चाहिये  जो  लोग  चीनी के  कंट्रोल के  खिलाफ हैं  वह  कहते  हैं  कि  माननीय  मंत्री

 जीने  कहा  था  कि  चीनी  की  हालत में  सुधार हो  जाएगा  तो  वे  एक  मिनट भी
 देर

 नहीं  करेंगे

 ate  डि कंट्रोल  कर  देंगे  ।  उनके  उन  भाषणों  को  लोग  अपनी  जेबों  में  लिए  फिरते

 वह  बार  बार  पूछते  हैं  कि  कंट्रोल  के  बारे  में  क्या  होगा  ।  तो  मैं  ने  यह  मुख्य  सवाल  उनके

 सामने  रखा  है  में  प्राशि  करता  हूं  कि  वहू  इसका  जवाब  देंगे
 ।

 चीनी  का  प्रोडक्शन  बढ़ा  तो  फायदा  किसको  gat  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राया
 |  उपभोक्ता

 को  फायदा  नहीं  र
 ।  मै

 भी  एक  उपभोक्ता  हूं  कौर  बालबच्चे  वाला  हूं
 ।

 मैं  देखता हूं  कि  चाहे  चीनी

 का
 उत्पादन  २०  लाख  टन  या  २१  लाख  टन  हुआ या  २४  लाख  टन  लेकिन  उसका  दाम

 एक  रुपया  एक  एक  रुपये  दो  प्रां  से  कम  नहीं  पुत्री
 ।

 मैं  तो  यह  सुनता  जाता  था  कि  जितने

 ard  मन  ग्रीन  होगा  उतने  ही  रुपये  सन  चीनी  होगी  ।  गन्ने  का  दाम  २  रुपये  मन  है  तो  चीनी

 का  दाम  ३२  रुपये
 मन

 होना  चाहिये  |
 उस  बात  का  ्

 ?
 तो  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि

 इस  बारे  में  बहु
 त

 सी  चीजें  सामने  रखी  जाती  हैं  ।  मेरा  तो  कहना  है  कि  wae  कंट्रोल  की  ATH  जरूरत

 है  तो  वह  रखना  a  प्यार  उसकी  वाक  जरूरत  नहीं  है  तो  नहीं  रहना  चाहिये  ताकि  सब

 भाइयों  को  इत्मीनान  हो  जाये  कि  अब  हालत  सुधर  गयी  है  ।  कौर  प्यार  फिर  भी  कोई  समाजविरोधी

 तत्व  चीनी  के  दाम  बढ़ाते  हैं  तो  कोई  ऐसी  चीज  रखनी  चाहिये  कि  उनको  सजा  मिल  सके  ।  में  भ्र पनी

 घात  कह  चुका  लेकिन  चीनी
 के

 बारे  में  तमाम  बातें  कहने  के  बाद  भी  एक  ही  बात  कहके  परेशान



 १६  १८८२  )  चीनी  के  वितरण  are  निर्यात  के  २२०३

 बारे  में  प्रस्ताव

 हो  जाता  हूं
 :

 को  गरीब  ने  क्या  न  किया  माथे  का  लिखा  फिर  भी  न  गयाਂ  ।  राज  हर  उपभोक्ता

 काश्तकार  यही  कहता  है  कौर  अपनी  तकदीर को  कोसता  है  ।  अराज  हालत  यह  है  कि  गन्ने  का  दाम

 पौने  दो  रुपये  से  या  एक  रुपये  दस  से  दो  रुपये  हो  नहीं  चीनी  का  दाम  घट  नहीं  सकता  |

 इसलिये  में  कहूंगा  कि  नगर  are  कंट्रोल  को  रखना  जरूरी  है  तो  रखना  चाहिये  लेकिन  राजनीतिक

 कंट्रोल  न  मिलना  टीकों  को  ger  करने  के  लिए  कंट्रोल  न  रखा  जाए ।  में  आशा  करता हूं

 कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इसका  जवाब  देंगे  प्रौढ़  हमारी  फ्रेंक नेस  से  यह  न  समझेंगे  कि  हम  कंट्रोल  के

 माफिक  हें  या  खिलाफ  हैं  |  नगर  वह  समझते  हैं  कि  कंट्रोल  वाक  जरूरी  है  तो  रहना  चाहिये  नहीं  तो

 नहीं  रहना  चाहिये  ।  हम  तो  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  भ्रष्टाचार नहीं  होना  चाहिये  ।

 चौ०
 रणवीर  सिह

 :
 उपाध्यक्ष  यह  सवाल  देश  के  सामने  पहली  दफा

 नहीं  प्राया  है
 |

 इसके  इतिहास  में  जाया  जा  ',  तो  मालूम  होगा  कि  इसका  एक  asta सा  इतिहास

 मेरे  ख्याल  में  यह  चौथी  दफा  है  कौर  इससे  पहले  देश  को  तीन  चार  दफा  यह  बताया  गया  कि  हमारे

 देश  में
 चीनी

 की  पैदावार  जरूरत  से  ज्यादा  fae  इस  विषय  में  देश  से  बाहर  चीनी  भेजने  का  भी

 fore  किया  गया
 ।

 देश  से  बाहर  चीनी  नहीं  गई
 ।

 जहां  तक  चीनी  के  ज्यादा  होने  का  ताल्लुक

 पिछला  इतिहास  यह  कहता  है  कि  नहीं  किस  तरीके  से  चीनी  के  व्यापारियों या  बड़े  बड़े

 मालिकों
 ने  इस  जिक्र  के  फौरन  बाद  चीनी  का  भाव  बढ़ा  दिया  ate  फिर  चीनी  की  शार्टेज  का  नारा

 देश  में
 इतने

 जोर  से  जितना  पहले  नहीं  लगा  था  ।  हमारे  अरज  के  मंत्री  श्री  एस०  क े०

 बहुत  मज  बूत  भ्रामक  हैं  ।  इसलिये  मैं  उम्मीद  नहीं  करता  कि  कर्ब  पहले  वाला  नारा,या  पहले
 वाला

 इतिहास  दोहराया  जाय
 ।  में  उम्मीद  करता हूं  कि  उन  की  मजबूती की  जो  मशहूरी  उसी

 मजबूती के  साथ  वह  बढ़ेंगे
 ।

 लेकिन  मुझे  ख़दशा  है  कि  जो  नारा  लगाया  जा  रहा  है
 कि  चीनी

 ज्यादा
 है वह  कोई  सही  नहीं  है  ।  यह  बात  सही  है  कि  चीनी  की  कीमत  बढ़ी  है  ।  वैसे  यह  कहा  जाता

 है  कि  जिस  चीज  की  कीमत  बढ़  उसका  इस्तेमाल  कम  हो  इससे  विपरीत

 नतीजा  झगर  किसी  चीज  में  निकला  तो  वह  चीनी  है  ।  चीनी  की  कीमत  उसके  उपभोक्ता

 भी  बढ़े  कौर  चीनी  की  खपत  की  तादाद  भी  देश  में  बढ़ती  गई  ।  कई  भाई  बड़े  जोर  से  कहते  हैं  कि

 चीनी  की  कीमत  घटनी  उससे  उसके  इस्तेमाल  में  बढ़ोतरी  होगी  ।  मैँ  नहीं  समझता कि

 इससे  उसके  इस्तेमाल में  कुछ  फर्क  है  ।  यह  इतनी  मीठी  चीज़  है  कि  झ्रादमी  एक  दो

 खाने कम  ज्यादा  देने  में  स्याल  नहीं  करता  है  ।

 कई  दोस्तों  की  तरफ  से  पंजाब  का  बार  बार  जिक्र  किया  गया  है  ।  कइयों  को  शौक  है  पंजाब

 का  fore  करने  का
 ।
 मंत्री  महोदय  ने  भी  इशारा  किया  था  पंजाब  सरकार  के  खिलाफ

 ।
 मैं

 तो
 नहीं

 मानता
 झौर  पंजाब  सरकार  भी  नहीं  मानती  कि  वह  कोई  मुनाफा  कर  रही  लेकिन  बहस

 के

 लिये  मान  लिया  शाये  कि  कुछ  मुनाफा  पंजाब  सरकार  ने
 तो

 वह  मुनाफा
 पं  शाब

 सरकार  ने

 पंजाब  के  लोगों  से  कौर  लोगों  की  खातिर  किया  ।  इसके  serra  हिन्दुस्तान  की  सरकार  बारह  रुपये

 मन
 सेस

 लेती  है
 ।

 वह  भी  देखे  कि  वह  इस  मुनाफ  में  शामिल  है  या  नहीं  जिस  तरह  उसका
 ध्येय  यह

 है  कि  वह  बारह  रुपये
 मन

 लेकर  इस  देश  की  तरक्की  करना  चाहती  उसी  तरह  यदि  पंजाब  सरकार

 ने  एक
 दो

 लाख  रुपया  बनाया  तो  उनका  भी  ध्येय  है  कि  पंजाब  की  तरक्की  हो
 ।

 उपाध्यक्ष
 आप  जानते  2  कि  इस  देश  में  करीब  आदमी--जिसे  ग़रीब  कहना  चाहिये--गुड़  ah  दिक्कत

 इस्तेमाल  करता  है
 ।

 व्हाइट  कालों  जिन्हें  कहते  वे  जरूर  चीनी  इस्तेमाल  करते  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 उन  दो  में  माननीय  सदस्य  किन  में  हैं
 ?

 चौ०  रणवीर
 सिंह

 :
 में  क्या  बताऊं  ?  वह  तो  लोगों  ने  देखना  है

 ।
 मुझे  ज्यादा  इसमें  जाने  की

 जरूरत नहीं  है  ।

 1585  (Ai)



 QRYov  चीनी  के  वितरण  तौर  निर्यात  के  ७  REqS

 बारे  में  प्रस्ताव

 [ato  रणवीर

 श्री  हेमा  ने  कहा  कि  लोग  एतराज  करते हें  कि  गले  की  कीमत  कभ  हैं  ले  नि  गर्त  की  पैदावार

 बढ़  रही  है  प्रौढ़  जो  भ्रामक  गन्ना  बोता  वह  ज्यादा  तरक्की  कर  रहा  है  ।  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हूं
 ॥

 पर्श  उनको  मालूम  नहीं  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  वे  लग  दूसरीਂ  वीज़  क्यों
 न  पैदा  करें  |  उनको  प्रदान

 नहीं  है  कि  एक  एकड़  में  जितना  गन्ना  प  दा  हो  सकता  उतनी  दूसरी  चीज  नहीं  हो  सकती  है
 ।

 एक

 एकड़  में  अनाज  की  पैदावार  औसतन  दस  बारह  मन  हो  सकती  जबकि  गिरे  से  गिरे  इलाके  में  भी  गल्ले

 की  पैदावार  २५०  मन  जिससे  पच्चीस मन  चीनी  बदा  होती  है  प्रौढ़  उसकी  कीमत  दस  बारह
 AT

 अनाज  से  VS  गुना  ज्यादा  है--इकॉनॉमिक  वैल्यू  में  कोई  सोलह  गुना  फर्क  होता  है  ।
 ले

 गरना

 ज्यादा पैदा  करने  की  यह  भी  वजह  नहीं  श्राप  जानते  हैं  कि  पंजाब  में  बहुत  वाटरलार्गिंग  gare  ।

 में  झपने  जिले  के  बारे  में  बता  सकता  हूं  ।  पंजाब  में  सब  से  ज्यादा  गन्ना  रोहतक  जिले  में  होता  है
 ।

 जो

 जिला  वाटरलाग्ड  हो  गया  झगर  उसमें  कोई  फसल  पैदा  हो  स  ती  है--किसान के
 फ  यदे  के

 ए-नजर  से  भी  कौर  उसे  तो  वह  Tar  ही  है  ।  गन्ने  की  ज्यादा  पैदावार  की  वंजह  यह  नहीं  है  कि

 किसान  उससे  ज्यादा  मुनाफा  कर  सकता  है  ।  उस  की  वजह  यह  है  कि  किसान  गन्ना  पैदा  करने  पर

 मज़ार  है
 ।

 वह  कोई  दूसरी  फसल  सदा  नहीं  कर  सकता  है  ।  राज  देश  में  पहले  के  मुकाबले  में
 Lo

 लाख  एकड़  भूमि  वाटरलाग्ड  या  सेमी  वाटरलाग्ड  एरिया  बन  गई  है  ।  इसलिये  प्यार  कोई  समझता

 है  कि  गन्ने  का  काश्तकार  ज्यादा  मुनाफा  कमाता  इसलिये वह  गन्ना  ज्यादा  बोता तो  वह
 गलत

 है
 ।

 इसके  साथ  ही  जो  भाई  यह  समझते  हैं  कि  गन्ने  की  कीमत  को  घटा  कर  वह  देश  की  हालत  को  ठीक

 कर  सकते वे  गलत हैं  ।
 की

 कीमत  का  थोड़ा  बहुत  नसर  पैदावार  पर  पड़ता  है
 ।

 जब-जब

 की  कीमत  घटाई
 तब-तब

 गन्ने
 की

 पैदावार  भी  घटी  प्रौढ़  शूगर  बाहर  से  भाई  कौर  देश  को

 खसार
 |

 इसलिये  इन  तजुर्बों  से  हम  बचें  |

 लेकिन  अगर  फर्ज की  जिये  कि  गन्ने  की  पैदावार  या  चीनी  की  पैदावार  बढ़  तो  हमें  उससे

 कयों  डरना  चाहिय े?  वहती  एक  weal चीज  है  ।  मैं  श्री  राजेन्द्र  सिंह  के  किसी  नारे  में  क्यों  जाऊं  और

 मुझे
 इस

 कंट्रोल  से  डर  कयों  हो
 ?

 नगर  गन्ने  श्र  चीनी
 की

 पैदावार  बढ़  गई  तो  यह  मेरा  ध्येय

 यह  मेरे  ध्येय  के  TAT  ही  सेहरा  है  इससे  घबराने  की  कोई  बात  नहीं  है
 ।

 व्यापारियों
 का  एक

 वर्ग

 जो  नारा  लगाता  उसके  पीछे  एक  ख्वाहिश है  ।  राज  आठ  कराने  फी  मन  के  हिसाब  से  मिल  वाले

 उसको  देते  हैं
 ,  जो

 दिल्ली  से  या  स्टेट  से  परमिट  लेता  है
 ।

 भाग  गन्ने  की  डिस्ट्रीब्यूशन के  बारे  में  हालात
 बदलेंगे  |

 प्यार  यह  मुनाफा रखना  चूंकि  हमारा  मकसद  है  सर्विस  को-श्रापरेटिव्ज  को  बढ़ाना

 कौर
 कोआपरेटिव

 सैकटर  को  मजबूत  वह  क्यों  न  सिफ॑  को  आपरेटिव  सेक्टर  के  जरिये  ही
 किया

 जाये
 ?  हो  सकता  है  कि  मंत्री  महोदय  जिक्र  करें  कि  पंजाब  सरकार या  पंजाब  की  कोआपरेटिव

 सोसायटी
 ज़  ने  ज्यादा  मुनाफा किया  हो

 ।
 वह  नहीं  किया  लेकिन  अगर  किया  तो  वह  बहुत

 बुरा  नहीं  है
 |

 वह  सारे  समाज  प्रौर  प्रदेश  के  लिये  मगर  कोआपरेटिव  सोसायटी  कोई  नाजायाज

 मुनाफा  करती  है  चोर-बाजारी  में  तो  वह  गलत  लेकिन  अगर  ars  ara  फी  मन  के  हिसाब

 से  मुनाफा  करके  हम  सर्विस  को-्रापरेटिव्ज़  को  मजबूत  कर  सकते  या  छोटे  छोटे  खांडसारी  यूनिट्स

 देहात
 में

 सर्विस  को-ग्रापरेटिव्ज की  मौत  लगवा  पगते
 तो

 मैँ  समझता हूं  कि  यह  देश  के  लिये

 बून  होगा  ।

 इस  बारे  में  मेरी  राय  साफ  है  कौर  मै  श्री  उपाध्याय  की  तरह  दायें  बायें  नहीं  कहना  चाहता

 हूं  श्र  वह  यह  है  कि  कंट्रोल  रखने  से  देश  को  फायदा  gar  है  ।  चीनी  के  कंट्रोल  से  देश  शौर  किसान  को

 फायदा  रहेगा  व्यापारी  को  जरूर  नुक्सान  रहेगा  |

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  उपाध्यक्ष  इस  विषय  पर  जो  चर्चा  हो  रही



 १६  १८८२  (  )  चीनी क  वितरण आर  निर्यात  के  २२०५

 बारे में  प्रस्ताव

 उससे  भारत  में  चीनी  खाने  वालों  के  प्रभावी  लगभग  दो  करोड़  किसानों  ake  दो  लाख  मजदूरों  का

 संबंध है  ।  इस  विषय  पर  पहले  संसद्‌  के  काल  सनौर  इस  में  भी  समय  समय  पर  विचार  |

 भविष्य  में  भी  यह  समस्या  रह  तो  हमें  प्रो भी  पर  सोचना  पड़ेगा  ।

 गन्ने  पर  चीनी  की  परिवार  के  बारे  में  यट  कहा  जाता  है  कि  वह  पदावार  बढ़ी  है  शर  प्रशा  से

 alan  बढ़ी है  ।  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  चोरी  उत्पादन का  जो  लक्ष्य  उसको  हमने  दो  साल

 पहले  ही  पूरा  कर  दिया  प्रौढ़  प्रथ  हम  प्राग  जा  पथ  |
 इस  संबंध  में  चीनी  के  चीनी का  दर

 कितना  गन्ने  का  दर  कितना  इस  पर  भी  विवाद  होता है  ।  कांग्रेस-विरोधीਂ  दल  जहां

 यह  कहते हैं  कि  गन्ने  का  भाव  भ्र ौर  ऊपर  होना  चाहिये वहां  दूसर  ही  क्षण वे  यह  भी  कहते  हैं

 चीनी  का  ara  कम  होना  चाहिये  शर  साथ  मजदूर इस  व्यवसाय  में

 काम  करते  उनकी  तन्ख्वाह  भी  ज्यादा होनी  चाहिए  ।  देखने को  तो  ये  बातें  स्पष्ट मालम  होती  हैं

 लेकिन इन  तीनों  बातों
 का  सामंजस्य कसे  इस  विषय  में  कोई  सुझाव  नहीं  भ्राता  है  ।

 यह  सही  है  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  इतना  तो  किया  है  कि  जहां  पर  चीनी  की  मिलों  में  काम

 करने  वाले  मजदूरों  का  वतन  पहले  दस  रुपये  महीना  वह  wa  किसी  फैक्ट्री में  4.0  रुपये से  कम  नहीं

 चीनी  का  दर  कुछ  महंगा  जरूर  क  ।  उसके  कई  कारण  हैं  ।  पिछले  विश्व  युद्ध  के  बाद  सारी

 दुनिया  में  कौर  चीजों के  भाव  बढ़  |  उसका  MAT  भारत पर  भी  पड़ा  |  इसलिये  चीनी के  भाव  का  बढ़ना

 स्वाभाविक  था  |  यह  कोई  की  बात  नहीं  थी  ।

 यह  बात  जरूर  उठती  है  कि  उत्तर  भारत  या  दक्षिण  भारत  में  गन्ने  का  भाव  किस  पर

 तय  हो  ।
 उस  सरकार  के  सामने  कौर  हम  लोगों  के  जो  कि  उत्तर  भारत  में  रहते  हैं  और

 जहां  चीनी  की  सब  से  ज्यादा  मिलें  एक  समस्या खड़ी  होती  है  ।  उससे  हम  लोग  घबराते  हैं  ।  पिछले

 कई  वर्षों  से  बाहर  सम्मेलनों  के  द्वारा  प्रौर  इस  सदन  में  भी  हम  लोग  यह  सुझाव  रखते  ग्रा  रहे  हैं  कि  जहां

 तक  श्रम  का  संबंध  वह  तो  उत्तर  भारत  या  दक्षिण  सब  जगह  लगता  है  ।  उसमें

 खर्चे भी  होता  है  ।  गन्न ेके  उत्पादन  का  जों  प  ae  तो  श्रम  ।
 उसके

 बाद  उस  में  पूंजी  लगती  है  ।  पूंजी  लगाने  के  बाद  पैदावार  कम  हो  या  अधिक  हो

 वह  दूसरी  होती  इस  वास्ते  मूल्य  तय  करते  एक  मौलिक
 आधार

 उस  को  हमें  ध्यान  में  रखना  वह  यह  हैकि  उत्पादन  करने  में  जो  उसका  खर्च

 होता  उस  पर  विचार  किया  इस  वास्ते  श्राप  इस  बात  को  तय  कर  कि  उत्पादन

 का  खर्चा जोड़  कर  भाव तय  जाएंगे  कौर  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  विवाद  का  कोई

 कारण  नहीं  रह  जाएगा  कौर यह  प्रशन  भी  नहीं  उठेगा  कि  दक्षिण में  क्या  भाव  हो

 उत्तर  में  क्या हो  ।  यह  अपने श्राप  तय  जाएगा किसान  भी  निश्चिन्त  हो  जाएगा

 खुशी की  बात  हैकि  सरकार  नें  इस  तरफ़  कदम  बढ़ाया  है  ।  किसान  को  जो  खेतों  से  पैदा

 करता  मगर  उस  का  उचित  मूल्य  रखा  कर  दिया  जाए  झर  मूल्य  तय  कर  दिया
 जाए

 जिस से  उसको  लाभ  हो  ौर  ऐसा  करते  wie  यह  प्राधा  बनायें
 कि

 उत्पादन  का  जो  खर्चा  उसको  भी  ध्यान  में  war  जाएगा  तब  कोई  विवाद  नहीं  रह

 सारी  समस्या  हल  हो  जाएगी ।

 अरब  यह  भी  एक  प्रश्न  fe  गन्ने  की  दर  से  चीनी का  भाव  कसे  सम्बन्धित

 जाए  ।  इस  में  कई  बातें  जाती  हैं  ।  इव  में  रो जगा रियों  का  भी  सवाल  झा

 ग्रा  जाता  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  उत्पादन  ag  गया  है

 इस  वास्ते  कंट्रोल को  खत्म  कर  दिया जाए  राज  एक्सपोर्ट की  बात  भी  सोची

 जा  रही  है  at  चीनी  को  एक्सपोर्ट  भी  किया जा  रहा  है  ।  ऐसी  सुरत में  जब  हम  नियंत्रणों

 को  हटाने की  सोचते  ह्
 a

 तो  हमारे  सामने  यह  चि
 क्या
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 बारे  में  प्रस्ताव

 विश्वनाथ

 नियंत्रणों  को  हटा  देन ेसे  कोई  खराबी  पैदा  तो  नहीं  हो  जाएगी  ।  कपड़े  पर  से

 नियंत्रण हटे  कौर उस  के  बाद  wade द्वारा  प्रयत्न  किए  जाने  के  वावजूद  भी  भाव

 बहुत  तेज़ हो  mak  अभी भी  तेज़  मिल  मालिक  सरकार  की  एक  बात  भी  सुन  नहीं र  2

 भारत  के  समाज  में  जो  कमजोरी  उसको  देखते  हुए  यह  कहना  कि  चीनी पर  a
 जो

 नियंत्रण  हैँ  उन  को  हटा  दिया  मैं  समझता हूं  कि  एक  खतरनाक  बात  होगी  ।  एक  विरोधी

 सदस्य  ने  कहा  कि  यदि नियंत्रणों की  आवश्यकता हो  तो  वे  रहने  चाहियें  ।  मैं  उन  से  इस  बात  में

 सहमत  में  हूं  कि  हमारे  समाज  में  जो  कमज़ोरियां  उन  को  यदि हम  ध्यान

 में  रखें  तो  हम  इस  समय  नियंत्रण  हटाने  की  at  को  नहीं  सोच  सकते  इस

 कौर  अगर  उनको  हटाया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  संकट  उत्पन्न  सकता

 इस  से  लाखों  करोड़ों रुपया  किसानों  ौर  उपभोकक्‍्ताश्रों  का  बरबाद  हो  सकता  हैं  ।

 अब  हमें  नीति  का  fata  भी  करना  हे  ताकि हम  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकें  ।  उसके  लिए

 यह  marae  हैं  कि  चीनी  अधिक  उत्पादन  हो  वह  तभी हो  सकता  हैं  जबकि

 ०५ गन्  का  उत्पादन  बढ़  ।  अब  गन्ने के  उत्पादन  को  कैसे  बढ़ाया  यह  बहुत  साधारण

 सी  बात  हैं  गन्ना  पैदा  करता  जो  किसान  उसको  तभी  सुविधायें

 मिली  हुई  cia  dates  सुविधायें  नगर  उसको  मसिल  जाएं  तो  उत्पादन  बढ़  सकता

 हैं  ।  हमें  चाहिये कि  हम  यह  प्रप्त न  करें  कि  फी  एकड़  उत्पादन  बढ़े  ।  यह  सही  बात  हैं

 कि  दक्षिण  भारत  में  जलवायु  का  प्रभाव  हैं  जिससे  वहां  का  उत्पादन  अच्छा  हो  रहा
 न्

 ह्  शर  नीति  जौहरी  मन  गन्ने  में  से  निकलती  अधिक  निकलती  हैं  ।

 लेकि  ग्राम  दुसरे  भागों
 में

 उत्पादकों  को  जो  सुविधायें  इस  वक्‍त  मिली  हुई  उससे

 अधिक  सुविधायें  दी  कछ  विशेष  सुविधायें  दी  जाएं  तो  वहां भी  गन्ने  का
 फो  एकड़

 उत्पादन  बढ़  सकता  हैं  श्र  फी  एकड़  पैदावार  बढ़ने  से  जो  कीमत  खर्चे प्रा एगा  वह

 कम  न्र एप  |  जब  खर्चा  कम  होगा  तो  भाव  सरकार  fraifer  उससे

 उनको  मुनाफा  होगा  ।  इसका  एक  नतीजा  यह  भी  होगा  कि  गन्ने  की  जो  एकरेज  ह  वह

 tad  बढ़ेगी  शर  किसान  दूसरी  चीजों  की  पैदावार  भी  ब  ता  जाएगा

 एक  इशारा इस  शोर  भी  gar  ह  कि
 मालिकों  के  स्वार्थ

 की
 पूति  के  लिए

 वालों  को  दबाया जा  रहा  उनको  जा  रहा  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बात

 बिलकूल  गलत  aa  आंकड़ों पर  श्राप  जाएं  तो  पता  चलेगा  भारत  में
 €'  ६  मत

 नीति
 तैयार  होती  सौ मन गन्ने  से  मिलों  में  जब  कि  खण्डसारी  से  सिंह

 ६  मन

 चीनी  तैथारहोती  है  ।  at  wag  मन  चीनी
 कम  तैयार होती  ह  खण्ड सारी  से  यह

 राष्ट्रीय  हानि  होती  ह्  यह  कहा  जाता  कि  खण्डसारी  मे ंसे  जो  मौलेंसिस  निकलता

 @,  निकलता  उस  से  भी  लाभ  होता  ।  लेकिन  यह  बात भी  सोचने  की  हे

 मिलों  की  चीनी  से  जो  शीरा  निकलता  उसका  fata  हिन्दुस्तान  के  बाहर

 होता  था  |  यदि  सरकार  इस  कौर  ध्यान  दे  तो  wa  फिर  उसका  निर्यात

 सम्भव  हो  सकता  है  |  एसा  किया  गया  तो  जो  लगभग  एक  या

 रुपया  पाकिस्तान  को  उसे  भेजने  से  हम  को  मिलता  था  बह  फिर  मिल  सकता  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  इसको  पाकिस्तान  को  एक्सपोर्ट  करने  के  बारे  में  खाद्य  मंत्री  महोदय  फिर  से  प्रयत्न

 करें  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  इस  उद्योग  को  बढ़ावा  मिलेगा  wie  हमें  विदेशी  मुद्रा  भी  कछ
 प्राप्त  हो  जायेंगी
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 श्री  चिन्तामणि  पा  णिगय्रही  उपाध्यक्ष  १२  अगस्त  को  बम्बई  में  भाषण  देते

 हुए  खाद्य  मंत्री  श्री  पाटिल  नेक हां  थाकि  केन्द्र  राज्यों  को  चीनी दे  देती  है  त्र  राज्य

 में  वितरण
 की  कमजोर  जिम्मेदारी राज्य

 सरकारों  पर  होती  है  में  हूं  कि  उन्होंने

 सही  स्थिति  स्पष्ट  करदी  हैं  केन्द्र  सरकार  कारखानों से  राज्य  सरकार  द्वारा  मनोनीत

 व्यापारियों को  नियंत्रित  मूल्य  पर  चीनी दे  देती  ह  ।  परन्तु  ऐसा  देखागया  हैं  कि

 उड़ीसा  के  यह  मनोनीत  व्यापारी  उड़ीसा  में  चीनी  बेच  कर  उसको  कलकत्ते  में  ऊंचे

 भाव  पर  बेचते हैं  ।  शर  उड़ीसा में  चीनी  के  भाव  अधिक  रहते

 fe  माननीय  मंत्री  उनकी  जिम्मेदारी  यह  जानने

 की  भी  है  कि  चीनी  उचित  दरों  पर  उपभोक्ताओं  तक  पहुंच  रही  ह  अथवा  नहीं
 ?

 नियंत्रण  उठाने  के  बारे  में  मेरा  विचार  हे  कि  नियंत्रण  उठाने  के  बाद  चीनी  के  मलय

 एक  दम  बढ़  जायेंगे  ।  इसलिए  नियंत्रण  उठाने  के  बजाये  सरकार  को  कछ  ऐसी  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  जिससे  चीनी का  वितरण  राज्यों  में  उचित  प्रकार  से  हो  सके  ।

 चीनी
 के  निर्यात

 के  बारे  में
 माननीय

 मंत्री
 ने  कि  नह  40,900  टन

 चीनी  का
 निर्वात  करना  चाहते  हैं  ।  मेरी  उनसे  प्रार्थना  ह  कि  वह  कृपा  करके  निर्यात

 की  जाने  चीनी की  मात्रा  न  बतायें  इससे  चीनी के  मूल्य  बढ़ने  की  maar

 हो  जाती  हैं  ।
 मैं  सरकार

 से  यह  भी
 कहना  चाहता हूं  कि  कृपा  करके  क्यूबा का  ध्यान  रख

 कर  शारीरिक  को  चीनी  का  निर्यात  न  करें  ।

 चीनी  की  प्राप्ति के  बारे  में यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार को  प्रयत्न  करना

 चाहिए  कि  चीनी की  प्राप्ति  बढ़  जाये  ।  arr  हमारे  देश  में  चीनी  १०,  क्यूबा  में  १२.८

 तथा  अन्य  देशों  में  १४५  की  मात्रा में  प्राप्त  होती  ह  ।  इसलिए  चीनी की  प्राप्ति  को  बढ़ाने

 के  सरकार  को  कदम  उठाने  चाहिए ं|

 art  चीनी के  कारखानें  के  मूल्य  काफी  कम
 हैं  परन्तु  फिर  भी  उपभोक्ताओं  को  बढ़े

 हुए  मूल्यों  पर  मिलती  हैं
 ।  इसलिए  सरकार  को  यह  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  जिससे

 उपभोक्ता  को  चीनी  सस्ते  मलय  पर  मिलें  |

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  (  नव द्वीप )  :  में  माननीय  मंत्री  को  चाहती  हूं  कि

 नियंत्रण  देश  में  कठिनाई  होने  पर  लगायें  जाते  wa  जब  चीनी का  उत्पादन  देश

 में  बढ़  हैं  तो  केवल  उत्तर  पंजाब  ate  बिहार  में  चीनी पर  नियंत्रण  क्यों

 लगा  रखे  माननीय  मंत्री को  यह  बताना  चाहिए  |

 में  समझती हूं  कि  नियंत्रण  के  कारण  उपभोक्ता  शारिवा  उत्पादक
 दोनों  में  से  किसी

 को  भी  कोई  लाभ  नहीं  होता  gt  केवल  मिल  मालिकों को  इससे
 लाभ  होता  हैं  ।

 एक
 बात  यह  कही  गयी

 हे  नियंत्रण  इसीलिए  लगाए  जाते
 हैं  जिससे  जो

 कांग्रेस  के

 समथेक हों  उनको  लाभ  हो  सके  ।  मेरे  विचार  से  ऐसी  कोई  बात  नहीं  क्योंकि  चीनी
 तो  कांग्रेस  के  छोटे  बड़े  कर्मचारी  सभी  खाते  कांग्रेसी सभी  नियंत्रण  हटाने  के  पक्ष  में

 मल  wast  में



 २२०८  चीनी केਂ  वितरण  अर  निर्यात
 के  बुधवार ७  REKO

 बारेਂ में  प्रस्ताव

 श्रीमती  इला

 मुझे  यह  जानकर  बड़ी  प्रसन्नता  है  भारत  से  विदेशों  को  लगभग  ५००,०००  टन  चीनी  का

 निर्यात  करने  का  विचार है  ।  मैं  समझती  हूं  कि  देश  की  सभी  मिलों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये

 जिससे  चीनी  का  अधिक  उत्पादन  हो  शौर  चीनी  का  निर्यात  बढ़ा  कर  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  जायें  ।

 सरकार  को  इसका  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  किसानों  को  गन्ने  का  उचित  मूल्य  मिले  क्यों
 कि

 गन्न ेसे  ही  किसान को  धन  की  पर्याप्त  प्राप्ति  हो  सकती है  ।  में  समझती हूं  कि  यदि  ५०  प्रतिशत  नियंत्रण

 हटा  लिया  जाये  तो  संभवतया  किसानों  को  अधिक  लाभ  हो  सके  |

 fora तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  :  उपाध्यक्ष  चीनी
 के  संबंध में  हुई

 खर्चा  से  यह  मालूम  gar  fs  ऐसी मी  वस्तु के  संबंध  में  भी  कभी  कभी  कटुता  उत्पन्न  हो  सकती है

 बहुत  से  सवाल  sort  गये  हैं  जिनका  मैं  संक्षेप  में  निर्देश  करूंगा  are  देश  की  चीनी  संबंधी  स्थिति

 का  सही  चित्र  उपस्थित  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  तथा  यह  भी  बताऊंगा  कि  सरकार  भविष्य  में  क्या

 करना  चाहती  है  ।

 जो  सुझाव  दिये  गये  हैं  उनसे  मुझे  वास्तव  में  बहुत  लाभ  हुजरा  इस  बहस  में  प्रफुल्ल  प्रयोग  के

 प्रतिवेदन  का  निर्देश  किया  गया  शौर  कुछ  सदस्यों  ने  उसमें  गलतियां  निकालने  का  प्रयत्न  किया

 कुछ  पक्षों  की  कौर  से  यह  सुझाव  पेदा  किया  गया  कि  गन्  का  भाव  एक  रुपये दस  से  बढ़ाकर

 २  रुपयें  कर  दिया  जाना  चाहिये  |  फिर  चीनी  के  भाव  के  संबंध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  |  सदस्यों

 ने  यह  भी  कहा  कि  नियंत्रण  क्यों  नहीं  हटा  दिया  जाता ?  बहुत से  सदस्यों  ने  चीनी  के  वितरण  में

 गलतियां  बताईं  |  चीनी  के  निर्यात  का  भी  निर्देश  किया  गया  ।

 पहले  मैं  प्रफुल्ल  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  लेता  हु  क्योंकि  एक  प्रकार  से  उसने  किसी  हद  तक

 चीनी  के  उत्पादन  कौर  वितरण  का  विनियमन  किया  है  ।  जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात  कुछ  वर्ष  पूर्व

 चीनी  की  स्थिति  इतनी  अच्छी  नहीं  थी  ।  गन्ना  उत्पादकों  की  arc  से  यह  मांग  की  गई  थी  कि  भाव

 बढ़ाया  जाना  चाहिये  |  फिर  मिल  मालिक  यह  चाहते  थे  कि  चीनी  का  भाव  बढ़ना  चाहिये
 |

 इसलिये

 सरकार  ने  २०  १९५८  को  यह  मामला  प्रफुल्ल  आयोग  को  निर्दिष्ट  किया  |  आयोग
 को

 अपने  निर्देश  पदों  के  भ्रनुसार  चीनी  के  तत्कालीन  जो  एक  रुपया  प्रति मन
 के

 आधार  पर  चीनी  के  उचित  भाव  की  सिफारिश  करनी  थी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सभा  द्वारा  निमित

 किये  जाने  वाले  इस  प्रकार  के  निकायों  की  स्थिति  एक  प्रकार  से  न्यायालय  के  समान  होती है
 |  जब

 अप  स्वयं  कोई  हल  नहीं  े  पाते  तब  यह  कहा  जाता  है  कि  उसे  एक  निष्पक्ष  निकाय  को  निर्दिष्ट

 कर  दिया  जाये  जो  उचित  सिफ  रिश  करे  ।  aa  चूंकि  सरकार  आयोग  द्वारा  सिफारिश किये  गये  मूल्य

 को  एक  संकल्प  द्वारा  रविवार  कर  चुकी  है  इसलिये  हम  यह  नहीं  सकते  कि  उसे  बदला  जाना  चाहियें

 माननीय  सदस्य  सुझाव  दे  सकते  हैं  परन्तु  हम  उसमें  परिवर्तन करने  में  असमर्थ हैं  |

 फिर  जब  हमने  भाव  एक  रुपये  सात  से  बढ़ाकर  एक  रुपये  दस  कराने  किया  था  तो  हमें

 चीजों
 के  भाव  भी  उसके  अनुसार  बढ़ाने  पड़े  थे  क्योंकि  प्रफुल्ल  arte  की  मूल  सिफारिश एकਂ

 रुपये  सात  के  आधार  पर  थी  ।  इसलिये  उसका  बढ़ाया  जाना  भ्रावव्यक  था  ।  जो  यह  मानते हैं

 कि  प्रफुल्ल  oat  की  सिफारिशें  गलत  थीं  कौर  उनमें  सुधार  हो  सकता  था  वे  वैसा  कह  सकते  हैं  ।

 परन्तु  जहां  तक  सरकार  की  स्थिति  का  संबंध  वह  प्रफुल्ल  के  निर्णय  से  बाध्य
 है  क्योंकि

 faa  अंग्रेजी  में



 २६  ISSR  चीनी  के  वितरण  कौर  निर्यात  के  Rok

 बारे  में  प्रस्ताव

 प्रश्न  पर  विचार  करके  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  वह  सही  सिफारिश  थी  कौर  वह  सिफारिश

 शक  संकल्प के  रूप  में  स्वीकार कर  ली  गई  है  जो  वर्तमान  नीति  का  आधार  बनी  हुई  है  ।  इसलिये

 अब  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 फिर  में  माननीय  श्री  ब्रज राज  सिंह  के  प्रश्न  पर  भ्राता  हुं  ।  उन्होंने  गन्ना  उत्पादकों  शौर

 के  अधिकारों  की  रक्षा  के  संबंध  में  जो  कुछ  कहा  वह  स्वधा  उचित  है  क्योंकि  जनता  का

 प्रतिनिधि  होने  के  नाते  उन्हें  जनता  के  हितों  का  ध्यान  रखना  ही  चाहिये  प्रौढ़  उनके  जिले  में  गन्ना  बहुत

 प्रदा  होता  है  |

 फिर  यदि  यह  कहा  जाता  है  कि  गन्ने  का  भाव  २  रुपये  होना  चाहिये  तो  फिर  चीनी  का  भाव

 कम  कसे  किया  जा  सकेगा
 ?

 हम  जानते  हैं  कि  १  मन  चीनी  १०  मन  या  उससे  भी  झ्र धिक  गन्ने  से

 निकलती  है  ।  इसलिये  wa  का  मूल्य  २०  या  २१  रुपये  कुछ  श्रमिक  होगा  क्योंकि  चीनी

 दस
 प्रतिदिन  से  कम  ही  निकलती  है  ।  हमारा  प्रौसत  €  ७४५  प्रतिदिन  है  ।  फिर  १२  से  १३  रुपये

 शुल्क  है  ।  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  ३२  या  ३३  रुपये  होते  हैं  ।  उत्पादन  लागत  इसके  पति  रिक्त  होगी  |

 इसलिये  ag  कहना  कि  गन्ने  का  भाव  बढ़ाकर  २  रुपये  कर  दिया  जाय  कौर  चीनी  का  भाव  कम  करके

 ३२  रुपये  कर  दिया  जाय  बड़ी  विचित्र  सी  बात  है  |

 fort  ब्रज राज  सिंह  में  माननीय  मंत्री  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मिल  मालिकों  को  सीरे

 से
 भी  तो  कुछ  आमदनी  हो  जाती  है  ।

 श्री  स०  का०  में  नहीं  जानता  ।  वैसा  निष्कर्ष  निकालना  एक  उच्च  प्रफुल्ल  आयोग

 का  कार्य है
 ।
 मैं

 जो
 कुछ  थोड़ा  बहुत  जानता  हूं  उसके  आघार  पर  इस  निष्कर्ष पर  नहीं  पहुंच  सका हूं  ।

 array  समय  में  हम  भले  ही  उसमें  परिवर्तन  कर  सकें  परन्तु  अभी  नहीं  ।

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  किस  प्रकार  गन्ना  उत्पादकों  को  भ्रमित
 भाव  देकर भी  मूल्य

 स्थिर  रख  सकते  हैं  ।  आपको  यह  बात  जादू  जैसी  विचित्र  लगेगी  ।  परन्तु  वैसा  संभव  है  भ्र ौर

 मेरे  बतायें  तरीके  के  अनुसार  तीनों  बातें  पुरी  हो  सकती  हैं  ।

 हमारे  देश  में  इस  समय  350.0  लाख  एकड़  भूमि  में  खेती  होती  है
 ।  समें  से  ५२

 एकड़  भूमि  में  गन्ने  की  खेती  होती  है  जो  कुल  कृषि  योग्य  क्षेत्र  का  केवल  १.४

 अतीत  जहां  तक  wae  की  औसत  पैदावार  का  wet  माननीय सदस्य  कभी  कभी

 अपने  जिलों  के  ates  बताने  लगते  हैं  ।  हमारे  देश  में  एक  क्षेत्र  ऐसा  भी  था  जिसका  औसत  ७४५  टन

 प्रति  एकड़
 था  ।  परन्तु  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  यह  समस्त  देश  का

 औसत  अपको  यह

 जानकर  mead  होगा  fe  अखिल  भारतीय  औसत  केवल  ३९६६  मन  था  जो  कि  १४  टन  से

 कम  है  ।  जब  वह  १४  टन  से  कम  है  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि  प्रति  एकड़  केवल  १  .  ४
 टन  चीनी

 होती  है  ।  wer  निर्यातक  देशों  का  औसत  इससे  कहीं  भ्रमित  है  ।  उदाहरण  के  लिये  हवाई
 का  असत

 याद  ८
 टन  इंडोनेशिया  का

 ५
 टन  या  अधिक  श्र  फार्मूला  तथा  क्यूबा  तथा  कुछ  अरन्य  देशों  का

 टन से
 ४  टन  से  कम  नही ंहै  ।  भारत का  औसत  १  ४  टन  इसलिये  है  कि  उत्तर  पंजाब  कौर

 उत्तरी  जहां  चीनी  का  सर्वाघिक  उत्पादन  होता  में  alas  बहुत  कम  है  परन्तु  दक्षिण  के

 अ्रधिक  औसत
 को

 मिलाकर  वहू  इतना  पड़  जाता  है  |

 पल  watt  में



 २२१०  चीनी के  वितरण wiz  नि गया संयत  के  ७  Peto

 बारे  में  वितरण

 श्र  स०  aro

 यदि  श्राप  इसके  झा धिक  पहल  को  देखें  तो  ज्ञात  होगा  कि  गन्ने  की  प्रति  एकड़  झाय  लगभग

 ६००  रुपये  है  जबकि  चावल  की  प्रति  एकड़  भराय  केवल  १६०  रुपये  कौर  गेहूं  की
 उससे

 कम
 सात

 १२०  रुपये है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ये  sins सर्वथा  सही  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  उनमें  कुछ  कमीबेशी

 हो  ।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  केवल  इतना  है  कि  जब  गन्ना  पैदा  करके  ६००  रुपये  प्रति  एकड़  मिल  सकते  हैं

 तो  चावल  कौर  गेहूं  को  wee  से  अप  सन्तुष्ट  नहीं  रह  सकेंगे  ।  इसलिये  गन्ने  मूल्य  निर्धारित  करते

 समय  हमें  अन्य  फसलों  की  आपेक्षिक ता  का  ध्यान  अवस्य  रखना  ।  में  यह  इसलिये  कह  रहा  हूं

 कि  माननीय  श्री  ब्रज राज  सिंह  के  अनसार  मलय  ठीक  न  होने  पर  भी  गन्ना  उत्पादक  को  चावल

 गेहूं  उत्पादकों  से  तीन  नी  राय  होती  है  ।

 श्री  ब्रज राज  सिह  :  क्या  माननीय  मंत्री  शुद्ध  आंकड़े  दे  सकते  हैं
 ।

 गन्ने  की  इतनी  नहीं  हो

 सकती  है  |

 fat स०
 का०  पाटिल

 गन्ने  के
 उत्पादन

 पर  व्यय
 अधिक  होगा  यह  में  मानता हू

 ।  परन्तु

 उस  व्यय  के  बावजूद  जो  वास्तविक  लाभ  होता  है  वह  चावल  अथवा  गे  के  लाभ
 के  तीन  गुने  से  कम  नहीं

 होगा  |  गर्त
 प्रश्न  यह  है  कि  इस  समस्या  का  क्या

 हल  हो  सकता  है
 ।  जब

 हमने  गन्ने  का
 भ.व  १

 रुपयें
 ७

 जाने  प्रतिमा  से  बढ़ाकर  १  रुपये  १०  कराने  प्रतिमा  किया  था  तो  माननीय  सदस्य  बहुत  खुद  हुये  थे

 इससे  TAT  उत्पादकों  को  तो  प्रोत्साहन  मिला  ही  साथ  ही  हमने  मिल  मालिकों  से  भी  यह  कहा  कि

 यदि वे  दो  वर्षों  के  रोस से  अधिक  उत्पादन  करेंगे  तो  उनका  उत्पादन  शल्क  छोड़  दिया  जायगा

 हमारा  विचार  यह  था  कि  वे  १  रुपये १०  प्रतिमा  से  भी  ales  दें  क्योंकि  अन्त  में  उन्हं  वह

 लाभ  के  रूप  में  मिल  जायेंगी  ।  मेरे  पास  ऐसी  रिपोर्टे  श्राई हैं  कि  कारखानों  ने  पुरे  समय  के  लियें

 नहीं  वरन्‌  कुछ  समय  के  लिये  १  रुपये १  कराने  से  अधिक  AD As ATU  किया  ताकि  उन्हें  छुट  मिल  सके
 ।

 हम  हमेशा  यह  मानते  कराये  हैं  कि  यदि  चीनी  उद्योग  को  कोई  लाभ  होता है  तो  उसका  एक  भाग  गन्ना

 उत्पादक  को  भी  मिलना  चाहिये  ।  पिछले  से  पहले  साल  हमारा  उत्पादन  १९  लाख  टन  था  जो

 Rv  २  लाख  टन  हो  गया  अर्थात  ५  लाख  टन  बढ़  गया  है  ।  यदि  हमारी  बात  सही  निकलती  है  तो

 इस  के  तरन्त  में  २७  या  २८  लाख टन  चीनी  तैयार की  जा  सकेगी  |

 जब
 चीनी  का  उत्पादन  इतनी  तेजी  से  बढ़  रहा  है  हमारी  तथा

 खपत  केवल  ७५,०००

 टन  प्रतिवर्ष बढ़  रही  है  तो  फिर  बाकी  चीनी  का  हम  क्या  करेंगे  ?  यदि  हम  उसका  निर्यात
 करना

 चाहते  हैं  तो  हमें  मूल्य  कम  करना  क्योंकि  चीनी  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  हमारे  देश की
 उत्पादन

 लागत  से  लगभग  राधा  है  ।  यदि

 हम  कपड़े
 की

 तरह  हर  चीज  का  मूल्य  बढ़ाते
 जायेगे

 तो  फिर  निर्यात केसे
 कर

 सकेंगे  ?  छत  हमारे  देश  के  मूल्य  कौर  बाहर  के  मूल्यों के  बीच  में  जो  खाई  है  उसे  कम

 करना  झ्रावश्यक  है  ।  इसलिये  हमें  चीनी  का  भाव  कम  करने  का  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिये
 ।  परन्तु

 जब  तक  गन्ने  का  भाव  १  रुपये  १०  कराने  रहेगा  तब  तक  चीनी  का  भाव  कम  कैसे  किया  जा  सकेगा
 ?

 अत
 वास्तव  में  यदि  हम  निर्यात  करना  चाहते  हैं  तो  गन्ने  का  भाव  कम  किया  जाना

 बढ़ाया

 नहीं  जाना  चाहिये  ।  इस  संबंध  में  उतर  प्रदेश  के  एक  माननीय  सदस्य  ने
 बड़ा  ae  सुझाव  दिया

 था  |
 वह  भले  ही  मालूम  हो  परन्तु  है  बिल्कुल  ठीक  जैसा  कि  मैं  आपको  बताने  जा  रहा हूं  ।

 वास्तव  में  किसान  प्रति  मन  मूल्य  नहीं  देखता  वरन  एक  खेत  के  शभ्रन्तिम लाभ  को देखता है

 माननीय  मित्र  ने
 कहा

 कि  सात  साल
 से  गप्न का भाव का  भाव  2  रुपये ७  या

 १  रुपये १०  चला

 मिल  aa रजा



 ९६  १८८२  चीनी  के  वितरण  कौर  निर्यात  के  २२११

 बारे  में  प्रस्ताव

 रहा  है  उसे  २  रुपये  क्यों  न  कर  दिया जाय  ?  मेरा  निवेदन  है  उसे  बढ़ाने  के  बजाय  कम  किया

 जाना  चाहिये  ।  परन्तु  मेरा  तात्पयं  यह  नहीं  है  कि  किसानों  का  अहित  हो  ।  वास्तव  में  में  किसानों

 का
 बहुत  हितचिन्तक  हूं  ।

 मैं  चाहता हूं
 कि  किसानों  का

 भी
 नुकसान  न  हो  कौर  देश

 का
 भी

 नुकसान

 हो  ।  इसके  लिये  एक  ही  उपाय  किया  जा  सकता  जैसा  कि  श्री  विश्वनाथ  राय  ने  संकेत
 कि

 उत्पादन  बढ़ाया  जय  ।  मान  लीजिये  किसी  किसान  के  पास  ५  एकड़  भूमि  है  जिसमें वह  २०००  मन

 पदा  करता  है  जिसका  उसे  १  रुपये  १०  ara  प्रतिमा  मूल्य  सिलता  है  ।  यदि  ag  उतनी  ही  भूमि में
 VYooo  मन  पैदा  कर  सके  तो  मलय  १  रुपये  १०  थ्रो  १  रुपये  ४  कराने  कर  देने  पर  भी  उसे  पहले  की

 भ्र पे क्षा  प्रिक  राय  हो  सकेगी  ।  यह  हमें  करना  होगा  तथा  इसके  लिये  कोई  यंत्र  होना  चाहियें  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  चा६  वह  श्री  राजेन्द्र सिह  हों  wear  श्री  गजराज  सिंह  ने  एक  यंत्र  का

 प्रस्ताव  रखा  ।  वह  यंत्र  केवल  यह  विचार करने  के  लिये  नहीं  होना  चाहिये  कि  मलय  किस  प्रकार  बढ़ाया

 जाना  चाहिये  ।  उस  यंत्र  को  यह  भी  विचार  करना  चाहिये  कि  किसानों  के  हित  की  रक्षा  के  साथ  साथ

 देश  कौर  समाज  के  हितों की  भी  रक्षा की  जाय  |

 इसका  एकमात्र  तरीका यह  है  कि  गन्ने  का  प्रति  एकड़  उत्पादन  २४  ४०  प्रतिदिन  अथवा

 ५०  प्रतिशत  बढ़ाया  जाय  क्योंकि वैसा  सहज  ही  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  सभा  को  यह  झ्राइवासन  दे

 सकता  हुं
 कि

 गेहूं  ale  चावल  के  मामले  में  उत्पादन  इतना  बढ़ाना  भले  ही  सहज  न  हो  परन्तु  जहां
 तक

 TH  का  संबंध  है  बसा  सर्वथा  संभव  है  ।  बहुत  से  लोग  भ्र भी  तक  बैरकों  को  काम  में  लाना  नहीं  सीख

 पाये  हैं  ।  बहुत  से  राज्य  कभी  तक  किसानों  के  लिये  पानी  के  निरन्तर  संभरण  की  व्यवस्था  भी  नहीं

 कर  सके  हैं  ।  वे  कर  भले  ही  लगा  रहे  हों  ।  परन्तु  कार्य  ध  नहीं  कर  पाये ंहैं  ।  यदि  सिंचाई  कौर
 उर्वरकों

 की  सम  चित  व्यवस्था  की  जाय  are  किसानों  को  खेती  का  अच्छा  ढंग  सिखाया  जाय  तो  गन्ने  के  उत्पादन

 में  द्तप्रतिशात अथवा  कम  से  कम  Yo  प्रतिशत  वृद्धि  संभव  नहीं  है  वरन  अत्यन्त सहज  है

 मैं  कल
 से  ही  मूल्य  कम  करने का  प्रस्ताव  नहीं  कर  रहा  हूं

 ।  वैसा  करना  बुद्धिमानी  नहीं

 होगी  क्योंकि  उससे  किसानों  को  नुकसान  |  परन्तु  इस  प्रकार  का  कोई  यंत्र  अवश्य  होना  चाहिये

 जो  इस  बात  का  प्रयत्न  करे  कि  किसान  उतनी  ही  कमी में  कम  से  कम  Yo  प्रतिदिन  शरिक  उत्पादन  कर

 सके  ग्रोवर में  समाज  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  नाते  उसके  कम  से  कम  १०  से  १४  प्रतिदिन  का  हकदार

 हूं  ताकि
 उस

 हद  तक  गन्ने  का  मूल्य
 कम  हो  सके  जब  ऐसा  हो  जायेगा  तो  हमारे  निर्यात

 की  भी वैसी

 स्थिति  नहीं  रहेगी  जैसी  कि  अभी  है  ।

 जैसाकि  मैंने  कल  बताया  था  दो  तरफा  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |  एक  कौर  तो  प्रति  एकड़

 उत्पादन  बढ़ाकर  गन्ने  का  मूल्य  कम  किया  जाना  चाहिये  ताकि  चीनी  के  उत्पादन
 की

 लागत

 कम  हो  जाये  ।  दूसरी  अर  हमें  चीनी  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  बढ़ाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  केवल

 भारत  ही  चीनी  का  उत्पादन  नहीं  करता  wea  देश  भी  इसके  लिये  उत्सुक  हैं
 कि

 चीनी

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  बढ़  जाय  !  तब  हमारा  निर्यात  निश्चित  हो  जायेगा  |

 श्री  पाणिग्रहण  हमेशा  क्यूबा  शर  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  की  सोचते  हैं  |  ऐसा  नहीं  करता ।

 मेरे  लिए  सब  देश  बराबर  हूँ
 ।

 देश  के  हित  में  मुझे  तो  यह  देखना  है  fe  प्रतीक  मूल्य  कहां

 मिल  सकता  है  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  में  agar को  क्षेत्र  से  निकाल  देना  चाहता

 हुं 1 श्ञी  पाणिग्रहण को  यह  जानकर  खुशी  होगी कि  संयुक्त  राज्य  भ्रमेरिका केवल  क्यूबा

 से  ही  चीनी नहीं  लेता  है  ।  वह  ग्यारह  देशों  से  चीनी  लेता  है  ak  क्यूबा  उनमें  से  एक  है  ।

 संयुक्त  राज्य
 waite

 ३०  लाख  टन  चीनी  क्यूबा  से  लेता  है  श्र
 ४५

 लाख  टन  चीनी



 २२१२  चीनी के  वितरण  और  निर्यात  के  ७  १€  ६०

 बार  म  प्रस्ताव

 स०
 का०

 का  स्वयं  उत्पादन  करता  है  ।  उसकी  चीनी  की  आवश्यकता लगभग लगभग  १००  लाख  टन

 है  ।  भारत  का  समस्त  उत्पादन  क्यूबा  के  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  निर्यात  से  भी कम  है  |

 इस  लिए  उस  में  कोई  राजनीति की  बात  नहीं  है  |

 मेँ यह  भली  प्रकार  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  झ्र  पुनः  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  हम

 चीनी  सम्मेलन  में  जायेंगे और  कोटा  प्राप्त  करेंगे  तो  हमारा  प्रयत्न  यह  २
 गा  कि  संयुक्त

 राज्य  waiter  हमारा  खरीददार बन  जाए  क्योंकि  भ्रन्तर्रष्ट्रीय मूल्य  से  ६०  प्रतिशत

 अ्रधिक  भूगतान  करते  हैँ  aaa  राज्य  भ्र मे रिका  की  १००  लाख  टन  की  झ्रावश्यकता के

 अ्र्तिरिक्त  उनकी  खपत  लगभग  १२४,०००  से  १४०,०००  टन  प्रति वर्ष  बढ़  है  ष

 यदि  हमें  वार्षिक  वृद्धि भी  मिल  सके  तो  तीन  चार  वर्षों  में  हमें  लगभग  ४  लाख टन  चीनी

 at  निश्चित  बाजार  जाएगा  जिस  पर  हमें  ६०  प्रतिशत  अधिक  मूल्य

 यदि  हम  सम्मेलन  के  सदस्य  बन  जायें  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार  में  मूल्य  बढ़ने  चाहिए

 झर  हमें  उस  तरीके  से  wa  मूल्य  कम  करना  चाहिए  जो  मैं  ने  बताया  है  ।

 इस  प्रश्न  का  यही  एक  मात्र हल  है  |  हमें  इस  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  क्योंकि  हम

 के  सभी  वर्गों  का प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने

 के  साथ  साथ  उपभोक्ताओं  रक्षा  करना  भी  हमारा परम  कर्तव्य है  ।

 यह भी  कहा  गया  है  कि  चीनी पर  से  नियंत्रण हटा  क्यों  नहीं  दिया  जो

 कछ  थोड़ा  बहुत  नियंत्रण  ait  है  वह  फैक्टरी  मूल्य  पर  है  at  वह  भी  थोड़े  से  स्थानों

 में  उत्तर  उत्तर  प्रदेश  कौर  में  भ्रत्यथा  नियंत्रण  है  नहीं

 श्राप  कह  सकते  हैं  वह  नियंत्रण  क्यों  रखा  गया  है
 ?

 हमने  wat  तक  अरपना

 निर्णय  नहीं  किया  है  ।  सभा का  कोई  भी  सदस्य  मझे  नियंत्रण  का  विशेष  पक्षपाती  नहीं

 कह  सकता  है  कभी  उसे  खत्म  करना ही  होगा  ।  वह  प्रगति  के  मार्ग  में  बहुत  बाधक

 है  और  जहां  कहीं  भी  संभव  हो  उसे  कम  किया  जाना  चाहिए  कयोंकि  उससे  स्थिति  atk

 भी  खराब  हो  जाती  है  ।  नियंत्रण  से  किसी  को  नुकसान  नहीं  हो  रहा  है

 मिल  मालिक  way  उससे  प्रभावित  हैं  और  मेँ  नहीं  समझता  कि  उन्होंने  किसी  सदस्य

 से  अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कहा हो  ।  परन्तु  जहां  तक  राज्य  में
 चीनी

 के  वितरण  पर  नियंत्रण का  संबंध  भारत  सरकार  का  उस  पर  तनिक  भी नियंत्रण  नहीं है  ।

 वास्तव  में  में  समस्त  राज्यों  के  खाद्य  मंत्रियों  से  यह  कहता  रहा  हूं  कि  उन्हें  वितरण  मं

 सुधार  करना  चाहिए  कौर
 तब

 ये  कठिनाइयां  प्रायः  खत्म हो  जायेंगी  ।  पंडित  मुनेश्वर

 दत  उपाध्याय  ने  कुछ  कहा  उससे  में  बहुत  हद  तक  सहमत हूं  ।
 में

 यह  नहीं  कहता  कि  जब  वितरण  राज्यों  पर  छोड़  दिया  जाता  है  तो  उसमें  भ्रष्टा

 कौर  पक्षपात  होता  है  ।  परन्तु  जब  चीनी  इतनी  af  है  तो  मलय  बढ़ाने  का

 सवाल  कसे  पेदा  होता  है
 ।

 हम  यह  कहते  रहे  हैं  कि  जब  कभी  चीनी  के  मूल्य  बढ़ने

 की  संभावना  होगी  हम  बाजार  में  इतनी  चीनी  भर  देंगे  कि  मूल्य  नहीं  बढ़

 सकेंगे  क्योंकि  हमारे  पास  बहुत  चीनी  है
 ।

 वास्तव  में  मूल्य  बढ़  नहीं  रहे  हैं  वरन्‌

 कम हो  रहे  हमें  चाहता  हूं  कि  मूल्य  एक  विशेष  स्तर  से  नीचे  न  गिरें  वरन्‌ ४१
 ४२  रुपए  के  लगभग  बने  रहें  क्योंकि  हमने  पर  मूल्य  लगभग

 रुपये  निर्धारित  किया है  |  उस  में  परिवहन तथा  अन्य  प्रभारों  के  लिए  ३  जोड़े
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 बारे में  प्रस्ताव

 जा  सकते  हैं  ।  यदि  मूल्य  इस  स्तर पर  नहीं  रहते  कौर  यदि  हम  नियंत्रण  तुरन्त  हटा

 देत ेहू  तो  उस  से  कठिनाई  उत्पन्न  नियंत्रण धीरे  धीरे  हटाना  जब  हम  यह  देखेंगे

 कि  उस  में  कोई  खतरा नहीं  है  ।  परन्तु  यदि  हम  बिना  सोच  विचार  किए  नियंत्रण

 हटा  देते  हैँ  तो  हो  सकता  है  कि  मूल्य  इतने  गिर  जायें  कि  wat  उत्पादक  को

 १  रु०  १०  शाना  देना  भी  हरसंभव  हो  जाएगा  ।  ये  सब  बातें  एक  दूसरे  के  साथ  संबद्ध

 वह  एक  महराब के  समान  है  जिसका एक  पत्थर  हटा  देने  से  सारा  मेहराब  श्राप  के

 सिर  पर  गिर  पड़ेगा  ।  इसलिए  यह  का  बड़ी  चतुराई  के  साथ  करना होगा  ।  हम  नियंत्रण

 तभी  हटायेंगे  जब  हमें  यह  विश्वास  हो  कि  उस  a  किसानों  को  कोई

 नुकसान नहीं  होगा

 परन्तु  जेसा  कि  में  कभी कह  रहा  इस  समय  जैसा  नियंत्रण  है  उस से  वास्तव

 में  को  नुकसान  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  वह

 स्थायी  चीज  होने  जा  रही  है  ।  हमने  कभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  क्योंकि  हम

 अभी  स्थिति  का  अवलोकन  कर  रहे  इस  वर्ष  हम  ने  ५  लाख टन  अधिक  उत्पादन

 है  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  हमारा  कार्य  समाप्त  हो  गया  है  ।  हमें

 श्रघिकाधिक  उत्पादन करना  हमारा  उत्पादन  अपनी  खपत  से  कम  से

 कम  ४५  लाख  टन  अधिक  हो  जाए  ।  तभी  हम  इसके  संबंध  में  कोई  निर्णय  कर  सकते

 हैं
 ।  इस  प्रकार  कुछ  समय  तक  नियंत्रण  कायम  रखने का  यह  कारण  परन्तु  यह

 हमारा  स्थायी  दृष्टिकोण  नही ंहै  ।

 इस  के  बाद  वितरण  का  प्रशन  भ्राता  है  ।  मैं  माननीय  से  सहमत हूं  कि

 चीनी  के  मामले  में
 €  ०

 प्रतिशत  कठिनाई  वितरण  की  त्रुटि  के
 कारण  है  ।

 चौधरी  रनबीर

 सिंह  सुझाव  दिया  हैकि  पंजाब  सरकार को  यदि  कुछ  लाभ  हो
 जाता

 है
 तो  इस

 में  कोई  बुराई  नहीं  है  ।  मैं  ने  कभी  भी  ऐसा  कोई  भ्रारोप  नहीं  लगाया  है  कि  पंजाब

 सरकार  मुनाफ़ा  उठाती
 ।

 wat  पंजाब  सरकार  भी  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  ही

 एक  अंग  है  ।  माननीय  सदस्य ने  कहा  था  कि  अगर  पंजाब  सरकार  ने  कोई  लाभ

 कमाया  है  तो  वह  पंजाबियों  से  ही  कमाया  है  ऐसा  करना  उन  के  हित  में  ही  है  ।

 मुझे  इस  प्रकार  की  बात  की  men  उन  से  नहीं  थी  ।

 किसी
 दूसरे  राज्य  में  चीनी का  मूल्य  बढ़  जाता  है  तो  गेहूं  और  चावल  का  मूल्य  भी  वहां

 बढ़  जायेगा
 ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  हैकि  पंजाब  सरकार  ने  यदि  कुछ  लाभ  कमाया  है  तो

 पंजाबियों
 से  ही  कमाया  है  भर  यह  चीज  उनकी  भलाई  के  लिए  ही  है

 ।  लेकिन

 में  कहूंगा  कि  ऐसी  बात  नहीं  खाद्यान्न  एक  ऐसा  पदार्थ  है  जिस  पर  किसी

 सरकार
 को  लाभ  नहीं  कमाना  चाहिये  ।  कि  यह  एक  सामाजिक  समस्या  ही  नहीं

 है  अपितु  श्रमिक  समस्या  भी  है  rare  हमने  लाभ  कमाना  शुरू  कर  दिया
 तो

 परिणाम रद
 यह  होगा  सारे

 देश  में  इस  के  मूल्य  बढ़  जाया  ।  हम  तो  सभी  जगह  एक  से  मूल्य

 रखने  का
 प्रयत्न

 कर  रहे  oa  यदि  प्रत्येक  सरकार  ने  लाभ  कमाने  का  प्रयत्न

 किया तो  हमारे  प्रयत्न  विफल  हो  जायेंगे  ।  लेकिन  मेरे  कहने  अभिप्राय यह  नहीं

 हैं  कि  पंजाब  ने  लाभ  कमाया  है  ।  मैं तो  इस  की  जांच  करूंगा  कि  क्या  पंजाब  सरकार

 ने  ऐसा  किया  है  ?
 कुछ  लोगों  ने  मुझे  बताया  है  कि  पंजाब  सरकार  मिल  के  मूल्य  पर

 ऋ  रुपय  प्रति
 मन  कौर  बढ़ा  कर  लेती  है  ।  लेकिन  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि वे  ऐसा
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 स०  का०

 करते  भी  हैं  aaa  नहीं  ।  झगर  वास्तव  में  ही  वें  ५  रुपये  प्रतिमन  बढ़ा  देते  हैं  तो  मैं  इसे  क्या  कहूँ  ।

 मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यदि  हमारे  देश से  कुछ  जाता है  तो  हम
 प्रत्येक  वस्तु का  मूल्य  बढ़ा  सकते हैँ

 फिर  रुपया  बना  सकते  हैं  ।  हमारा  हमेशा  ही  यह  प्रयत्न  रहा  है  कि  भ्रमर  मूल्य  स्थिर  रखने

 हैं  तो  arias  दृष्टि  से  ठीक  हों  प्रौढ़  साथ  ही  उपभोक्ताओं पर  उनका  ahs  भार  भी  न  पड़े  ।
 मैं

 a.
 एक  बार  फिर  यह  कहूंगा कि  में  पंजाब  सरकार  पर  कोई  प्रारोप  नहीं  लगा  रहा  हूं

 ।

 )

 श्री  राजेन्द्रसिंह  ने  उद्योगों  के  विभाजन  का  सुझाव  दिया  है
 ।

 यह  एक  म्रच्छी बात  है  ।  यह

 एक  समाजवादी  तक  है  जिससे  कि  में  सहमत  हूं  ।  लेकिन हमें  यह  देखना  है
 कि  क्या  ऐसा  करना

 व्यावहारिक भी  है  अथवा  नहीं
 ।

 मान  लीजिये  १७०  इकाइयों
 की

 अपेक्षा  सारे  देश  में
 ७००

 इकाइयां
 स्थापित कर  दी  जायें तो  श्राप  देखेंगे  कि  यह  सब  श्रमिक  होगा  ।  उन्होंने तथा  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  सहकारी  संस्थानों  का  सुझाव  दिया  है  ।  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इन  सहकारी  संस्थानों
 को

 हम  पसन्द  करते  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल  में  हमने  जिन  ५३  नये  कारखानों  को  भ्रनुज्ञप्तियां

 दीं  उनमें से  ३५  कारखाने  सहकारी  थे  ।  इस  प्रकार  ara  देखते  हूँ  कि  अनुज्ञप्ति यां  दिये  जाने  वाले

 कारखानों
 में  से

 ७०  प्रतिशत  अझ्रनुज्ञप्तियां  सहकारी  संस्थानों को  दी  गईं  ।  तीसरी  योजना  के  शुरू

 होने  से  पहले  भी  जो  २०  श्रनुज्ञप्तियां दी  गईਂ  उनमे ंसे  १४  श्रनुज्ञप्तियां सहकारी  संस्थाओं  के  लिये

 थीं
 ।  इस  मामले में  भी  ७०  प्रतिशत  से  श्रमिक  श्रनुज्ञप्तियां  सहकारी  संस्थानों  को

 दी
 गईं

 ।  गर्त

 इस  बात  का  कोई  डर  नहीं  है  कि  सहकारी  संस्थानों  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है
 |

 स्थिति  का  सही  अनुमान  लगाने  के  बाद  ही  हम  इस  दिशा  में  कुछ  करेंगे  ।  पहली बात  तो  हमें

 यह  करनी  है  कि  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिये  ।  इतना  ही  नवदीं  बल्कि  उत्पादन  निरन्तर  बढ़ते  रहना

 क्योंकि  ait  मूल्य  बढ़  गये  तो  हम  निर्यात  नहीं  कर  सकते  ।  यह  बात  दूसरी  ae  2६  भी

 निश्चित
 रूप  से  लागू  होती  है

 ।  नवीनतम  साधनों
 का  उपयोग  करके  उत्पादन

 बढ़ाने
 का

 पूरा  पूरा  प्रयत्न  किया  जाये  ।  हमें  उन्हें  सभी  सुविधायें  देकर  यह  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  उनका

 उत्पादन  १४  टन  प्रति  एकड़  से  बढ़  कर  ३०  टन  प्रति  एकड़  हो  जाये  ।  वर्ग  हमारा यह  औसतन

 उत्पादन  हो  जाता है  तो  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  प्रतिस्पर्धात्मक  हो  ऐसी  स्थिति  में  यह

 स्वाभाविक है  कि  गन्ने  का  मूल्य  प्रति  एकड़  कम  हो  जायेगा  ।  इसका  यह  नहीं है
 कि

 किसान  को  हानि  होगी  क्योंकि  उसके  खेत  में  प्रति  एकड़  गन्ने  का  जो  अधिक  उत्पादन  होगा  उसे
 तो

 उसका
 बढ़ा  हुमा  मूल्य  मिल  जायेंगी  ।  अत: हमें हमें  यहां सब  कुछ  करना  होगा  कोई  मशीनरी

 ऐसी  बनानी  होगी
 जो  इसकी  बराबर  जांच

 करती  समय  समय  पर  मूल्य  निर्धारित
 भी

 करती  रहे  ।  यदि  श्राप  मुझे  मूल्य  बढ़ाने  के  लिये  मजबूर  करते  हैं  तो  मैं  यह  बता  देना  चाहता

 हूं  कि  एक  समय  जब  उत्पादन  के  कारण  हमें  मूल्य  में  कमी  भी  करनी  होगी  नहीं

 चाहता  किसान  के  जीवन  में  इतने  उतार  चढ़ाव  ।  वर्ष  के  आरम्भ  में  किसान  को  यह  मालूम

 हो  जाना  चाहिये  कि  दूसरे  वर्ष  के  शुरू  में  उसकी  स्थिति  क्या  होगी  ।  में  उसके  हितों  की  सुरक्षा

 करना  चाहता  वह  भी  उसको  प्रति
 मन

 अधिक
 न

 दे  कर  बल्कि  उसकी  भूमि  से  उत्पादन  होने  वाले
 उत्पाद की  निरन्तरता  से  ।  ऐसा  करने  के  लिये  हमें  एक  सुयोजित  योजना  तैयार  करनी  होंगी  ।

 शा  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  समस्या  का  हल  करने  के  लिये  मेरी  सहायता  करेंगे  ।  आगामी

 दिनों  में  मूल्य  निश्चित  रूप  से  कम  होगा  क्योंकि  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  उस  समय  किसान  के

 हितों की  सुरक्षा करनी  होगी  ।
 लेकिन

 उसकी  सुरक्षा  का  अभिप्राय  उपभोक्ताओं  को  कष्ट  देना  नहीं
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 निधि  के  बारे  में  ard  घंटे  की  चर्चा

 किसान  एवं  उपभोक्ताओं  के  परस्पर  विरोधी  हितों  को  हल  करने  के  लिये  कोई  उपाय  ढूंढना

 होगा  |  इस  समस्या  का  कोई  समाधन  न  ढूंढ  तो  हमारा  सभी  अनुमान  गलत  हो  जायेगा  |

 हमारा  प्रयत्न  यह  होना  चाहिये  कि  हम  अधिक  उत्पादन  करें  ताकि  निर्यात  कर  सकें  बनिस्बत

 इसके  कि  हमारा  उत्पादन  कम  हो  कौर  हम  दूसरे  देशों  पर  निर्भर  करें  कि  उनके  यहां  से  कुछ  भराये
 |

 वर्तमान  स्थिति  ate  ort  की  स्थिति  पर  विचार  करते  हुए  यह  अत्यन्त  श्रावस्ती  है  कि

 हम  जो  भी  पग  उठायें  वह  उचित  हो  ।  प्रौढ़  भ्रमर  ऐसा  ear  तो  चीनी  ही  क्या  किसी  भी
 खद्य

 धन  के

 बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :  स्थिति  का  प्रत्यक्षतः  निरूपण  करने  की  अपेक्षा  माननीय  मंत्री  महोदय  ने

 टालने  का  ही  प्रयत्न  किया  है  ।  प्रश्न  तो  यह  थ  कि  क्या  यह  संभव  है  कि  किसानों  को  उचित

 मूल्य  मिले  |  इसके  उत्तर  में  उन्होंने  यही  कहा  है  कि  यह  संभव  नहीं  है  लेकिन  उसके  कारण  नहीं  दिये

 उन्होंने  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  उत्पादन  बढ़/या  जायें  ।  इससे  तो  सभी  सहमत  हैं  ।  लेकिन

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिय  तो  कांग्रेस  सरकार ही  उत्तरदायी  है  जो  गत  १४  वर्षों  से  शासन  की  बागडोर

 संभाले है  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  इस  समस्या  का  समाधन  सही  ढंग  से  नहीं

 किया है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  aaa  fag  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  र

 स्वीकृत  |

 महोदय  :  त्र  मेँ  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 सग  sor
 यह  रस  Aid  न  se  11५९,  वितरण  तौर  निर्यात  की  वर्तमान  स्थिति  पर  विचार

 करती  है  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  श |  ह

 पश्चिमी  बंगाल  के  लिये  पी०  एल०  VEO  निधि*

 pat  ही०  ato  मुकर्जी  :  में  १६  RRO  को  पूछे  गये

 तारांकित गर्त  नया  १३७  के  उत्तर  की  ध्यान  करता  हूं
 जो

 बहुत  ही  संतोषजनक  ढंग

 से  दिया गया  है  ।  यह  भ्र संतोषजनक  उत्तर  एक  ऐसी  समस्या  का  है  जिसे  यदि  शीघ्र  ही  हल  न  किया

 गया  तो  इससे  राष्ट्र  बरबाद  हो

 यह  सुनने  में  कराया  है  fH  पी०  एल०  ४८०
 निधि  के  कुछ  प्री  का  उपयोग  कलकत्ता  क्षेत्र  के  लिये

 किया  जाये  ।  इस  पी०  एल०  faf  ४८०  के  उपभोग  की  प्रक्रिया  के  बारे  जो  पी०  एल०  करार

 के  भ्रनुसार  निर्धारित  है  मुझे  कुछ  व्यक्तिगत  संदेह  लेकिन  बात  यह  नहीं  है  बात
 तो

 यह  है  कि  कलकत्ते

 की  बढ़ती  हुई  सदस्यों  की  चुनौती  की  कौर  एक  fara  बैंक  मिशन  के  प्रतिवेदन  में  विशेष  रूप
 से

 ध्यान  दिलाया गया  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  जो  उस  समय  उत्तर  दिया  थ  fe  भ  सरकार  इस

 प्रकार  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  इससे  मुझे  सन्तोष  नहीं  है  ।  श्रगर  विचार  नहीं

 भी  कर  रही  है  तो
 समय  श्रा  गया  है

 जब
 कि  इसे  विचार  करना  चाहिये

 ।
 ह अ

 मूल
 ग्रंग्रेजी  में

 *oTq  de  की  wat  |
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 ही०  ना०

 पिछले  कुछ  समय  से  कलकत्ते  में  प  दा  होने  वाली  सदस्यों  की
 प्रो

 से  केन्द्र  ने  मानों  आंखें

 मुंद  ली  हैं
 ।

 ऐसा  स्पष्ट  है
 कि

 केन्द्र  उसे  उस  दलदल  से  निकालने  के  लिये  बिल्कुल
 भी

 दिलचस्पी  नहीं
 ।  विभाजन  तथ  शरणार्थी  समस्या  के  कारण  कलकत्ता  बुरी  तरह  पीड़ित

 विश्व  बैंक
 ने

 वहां  की  बढ़ती  हुई  जो  REWs F302, में  $08  २  लाख  थी  अब  बढ़  कर  ६०  लाख  हो  गई
 पर्याप्त

 जल  संभरण की  स्वच्छता तथ  '  अन्य  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  भयंकर  भीड़भाड़

 बेरोजगारी  तथा  परिवहन  एवं  अन्य  लोकोपयोगी  सेवायों  की  कमी  की  भी  उल्लेख  किया  है
 ।

 इस  बात  पर  उन्होंने  ज़ोर  दिया  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  जो  कि  देश  में  सब  से  बड़ा  पत्तन  हैदर

 निर्यात  की  दृष्टि  से  जो  शर्वाधघिक  महत्वपूर्ण  लगभग  ठप्प  होने  की  स्थिति  में  कलकत्ता  पर

 यह  विपत्ति  पिछले
 १०  या  १४

 वर्षों  से  ही  भराई  है
 ।

 इस  बारेਂ  में  अवश्य  ही  कुछ
 न

 कुछ  करना

 चाहिए  |

 अराज से  १३  वर्ष  पूर्व  शरणार्थियों का  आगमन  एवं  द्वितीय  महायुद्ध  की  विभीषिका ओं से  जहर

 कलकत्ता को  देख  कर  हो  इसके  विभाजन  की  बात  राष्ट्रीय  नेतायों  के  ध्यान  में  भाई  होगी  ।  कलकत्ता

 निगम  को  दोष  देना  भी  शभ्रासान  है  ।  निस्संदेह  यह  भी  बहुत  ही  झ्र कुशल  निकाय  है
 ।  कलकत्ता

 विकास  न्यास  की  पश्चिमी  बंगाल  के  क्षीण  सहायता  पर  अ्राधारित है  ।  आवश्यकता इस  बात  की

 हैं  कि  सम्पुण  राष्ट्र  को  राज  कलकत्ता  के  सुधार  में  मदद  करनी  चाहिये  ।  कलकत्ता  एक  राष्ट्रीय

 श्रीमती है  ।  यहां  के  पत्तन  एवं  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  अ्रधिकतर  मं  बंगाली

 बवीता  बैंक  मिशन  ने  कहा  है  कि  पत्तत के  रूप  में  कलकत्ते  का  अन्य  कोई  विकल्प  नहीं है

 कलकत्ता  भारत के  दो  मुख्य  निर्यात  उद्योगों  weak  चाय  की  धरी  भी  है  fara बंक  ने

 कहा  है  कि  कलकत्ता  के  पुनर्वास  के  लिये  लगभग  २००  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  जिसकी

 प्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकार  करनी  चाहिये  ।  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  हुगली

 नदी  के  तल  में  कीचड़  व  रेत  भर  जाने  की  जिसने  कलकत्ता  पत्तन  की  स्थिति  को  लगभग  असंभव

 सा  बना  दिया है  ।  राज  के  बड़े  बड़  जहाज  इस  बन्दरगाह  में  नहीं  झा  सकते  ।  fara बेक  निदान  ने

 सुझाव  दिया  है
 कि

 चूंकि  कलकत्ता  पत्तन  अपनी  अधिकतम  कार्यक्षमता  पर  पहुंच  गया

 नीचे  की  कौर  हट  कर  हल्दिया  में  एक  नया  पत्तन  शीघ्रातिशीघ्र  बनाया  जाना  विद

 रूप  से  इसलिये  कि  उसको  बनाने  में  कुछ  झ्र नू चित  धन  व्यय  नहीं  होगा  ।  इसके  लिये  लगभग  २५

 करोड़  रुपये  की  ही  आवश्यकता  होगी  |

 विस्व  बक  मिशन  ने  कलकत्ता  के  जल  संभरण की  प्रोर  भी  ध्यान  झ्रार्काषित किया  है  ।  उसने

 कहा  है  कि  यहां  के  जल  संभरण  व्यवस्था  में  महान  परिवर्तन  की  आवश्यकता है  |

 वि र्व स्वास्थ्य
 संगठन  ने  भी  कहा  है  कि  यदि  हुगली  नदी  के  तल  का  रेत  निकाला  नहीं  गया  तो

 इस  बात  का  डर  है  कि  यहां  की  जनसंख्या  में  कमी  होना  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।

 मेरा  कि
 यदि  इन  बातों  को  टाला  जायेगा  तो  इसका  परिणाम  बहुत  महंगा

 पड़गा  |

 पता  नहीं  फरक्का  बांध  का  क्या  होगा  ।  लेकिन  यदि  इसका  काम  निकट  भविष्य  में  भी

 area  कर  दिया  जाये
 तो

 भी  उसमें  काफी  समय  लगेगा  ak  कुछ  किया  अवश्य  जाना  चाहिये  ।

 मेरा  है
 कि

 कहीं  से  भी  धन  प्राप्त  करके  यह  काम  अवश्य  आरम्भ  किया  जाना

 केन्द्रीय  सरकार
 को

 बंगाल  सरकार  की  सहायता  करनी  चाहिये  ।  भ्र ौर  विषव  बैं  क

 ने  जो  सिफारिशें  की  हैं  उन  पर  कमल  किया  जाना  चाहिये  ।
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 जरी  तंगामणि  :
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  केवल  तीन  पूछना  चाहता  हूं

 ।
 पहली  बात

 तो  यह  है  कि  कया  सरकार  कलकत्ते  क्षेत्र  के  लिये  एक  एकीकृत  परियोजना  तैयार  करने  की  दृष्टि  से

 एक  भ्रघ्ययन  दल  तैनात  करने  के  लिये  तैयार  हो  विशेष  रूप  से  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  fara  बैंक  ने  इस  काय  को  आरम्भ  करने  में  विलम्ब  करने  से  उत्पन्न  होने  वाले  खतरों  का

 बड़े  वास्तविक ढंग  से  मूल्यांकन  किया है  ?  क्या  दमदम  से  कलकत्ता  तक  एक  बड़ी  सड़क  बनाई

 जायेगी  ।  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  की  विद्वेष  निधि  कौर  विश्व  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकार  तथा

 इसी प्रकार के  अन्य
 अभिकरणों

 से  श्रावक  नक्शे
 बनाने

 झर
 उनके

 भ्रनुसार  निर्माण
 कार्य

 में

 सहायता  करने  का  9.0  किया  जा  सकता  है  |

 श्रीमती  इला  पालचौधरी  )
 :

 में  केवल  एक  प्रश्न  पूछना  चाहती  हुं  कि
 क्या  सरकार

 इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  उनमें  से  कुछ  धन  का  उपयोग  कलकत्ते  प्रथम  वृहत्तर  कलकत्ते  के  ही

 लिये  नहीं  वरन्‌  छोटे  छोटे  ज़िलों  के  ऐसे  नगरों
 के

 लिये  जहां  ऐसी  समस्यायें  पैदा  हो  जाती

 किया जा  सकेगा  ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  पिछले  कुछ  दिनों  से  समाचारपत्रों  तथा  तन्य  वर्गों

 में  यह  श्रांति  फैल  रही  थी  कि  कलकत्ता  के  विकास  के  लिये  पी०  एल०  ४८०  निधि  से  जो  राशि  मिली

 है  उसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  बड़े  प्राचार्य  की  बात  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  अबकी

 बार  बड़ा  अच्छा  एवं  सहानुभूतिपूर्ण  रवैया  अपनाया  है  जब
 कि

 इससे  पूर्व  वे  तोत्र  एवं  कूट
 आलोचना

 ही  किया  करते  थे  |  )

 माननीय सदस्य  ने  कहा  है  कि  १६  नवम्बर  को  जो  उत्तर  दिया  गया  था  वह  बड़ा  सन्तोषजनक

 था
 ।  लेकिन  बाद  को  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  तो  इस  समय  पी  ०  एल०  VGo

 निधि  एवं  उसके  प्रयोग

 करने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  ही  जानना  चाहते  हैं  फिर  उन्होंने  कलकत्ता  की  ग्रहण  सदस्यों  और

 हल्दिया  पत्तन  तथा  फरक्का  बांध  की  कौर  भी  संकेत  किया  है  ।  मैँ  बताना  चाहूंगा  कि  ये  सब  बातें

 उस  उत्तर  में  सम्मिलित नहीं  थीं

 जहां  तक  कलकत्ता  क्षेत्र  के  विकास  का  सम्बन्ध  है  इस  समस्या  के  महत्व  प्रौढ़  अविलम्बनीय  यता

 के  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं  जिस  रूप  से  कलकत्ते  का  विस्तार  gar  है  सनौर  उसने  जितना

 पूर्ण  स्थान  प्राप्त  कर  लिया  है  यह  एक  एसी  चुनौती  है  जो  किसी
 भी

 सरकार  को  स्वीकार
 करनी

 पड़ेगी  इन  का  सामना  करने  केਂ  लिये  चाहे  पश्चिमी  बंगाल  की  तीसरी  योजना  में  हो  अथवा

 दरबारियों  के  पुनर्वास  योजना  में  या  केन्द्रित  प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  के  विकास  की  योजना  में  हमने

 उचित  राशि  की  व्यवस्था  कर  ज़रूर  दी  है  ।

 लेकिन जिस  ढंग  से  माननीय  सदस्य  चाहते हैं  उस  ढंग  से  २५०  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था

 बंगाल  की  योजना  में  कभी  तक  नहीं  की  गयी  है  हालांकि  योजना  शझ्रायोग  ने  इसकी  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 हल्दिया  परियोजना  को  तो  योजना  में  शामिल  भी  कर  लिया  गया  है  ate  उसे  प्राथमिकता
 भो  दी  जा

 रही  है
 ।

 अन्य  परियोजनाओं
 के

 बारे  में
 भी

 यही  स्थिति  है  ।  यह  कहना  न्याय  होगा  कि  केन्द्रीय

 सरकार  की  सदस्यों  की  अवहेलना  कर  रही  है  ।

 जहां  तक  पी०  एल०  ao  निधि  के  धन  के  उपयोग  का  सम्बन्ध  है  तीसरी  यो  ज  के  सम्बन्ध

 में  हिसाब  लगाते  समय  उस  धन  को  भी  जोड़  लिया  गया  है  ।
 किसी

 ऐसी  योजना  wera  परियोजना

 नल  अंग्रेजी  में



 २२१८  पश्चिमी  ब॑  गाल  के  लिये  पी०  एल०  Yao  ७  १९६०

 निधि  के  बारे  में  ard  घंटे  की  चर्चा

 ब०  रा०

 के  जो  तीसरी  योजना  में  शामिल  नहीं  की  गई  है  संसाधन  तब  तक  नहीं  प्रप्त  किये  जा  सकते

 जब  तक  कि
 योजना  को

 शौर
 बढ़ा  कर

 न
 कर  दिया  जाये

 ।

 इस  सम्बन्ध में  तीसरी  योजना  के  प्र  रूप  के  पृष्ठ  VE  की  ध्यान  प्रभावित करना  चाहता

 हूं  जिस  पर  बताया  गया  है
 कि  अमरीका से  भ्र भी  हाल  में

 जो
 करार  हुए  हैं  उनके  प्राप्त

 ६०८  करोड़  रुपए  को  तीसरी  योजना  के  व्यय  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  इस  पी०  एल०

 निधि  को  भी  इस  राशि  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  इस  ग्रा धार  पर  कि  पी०  एल०

 निधि  उपलब्ध
 है  कोई  नई

 योजना  रहीं
 ली

 जायेगी
 ।

 यह
 बात  स्पष्ट  हो  जानी  चाहिये  कि  यह

 राशि  किसी  परियोजना  की  गुणिता  की  दृष्टि  से  खर्चे  नहीं  की  जायेगी  ।  भले  ही  वहू  कलकत्ते  की

 समस्या  हो  या  कोई  त्यौरी  समस्या  |

 श्री  तंगामणि  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  कि  क्या  कोई  अध्ययन  दल  कलकत्ता  की  स्थिति  का  अध्ययन

 करने  के  लिये  क्या  उसके  लिये  कोई  विस्तृत  योजना  अथवा  कोई  नकदी  आदि  तैयार  किये

 जायेंगे  शर  क्या  इसके  लिये  कोई  अमरीकी  सहायता  प्राप्त  की  जायेगी
 ?

 में  यह  बताना  चाहता  हूं

 कि  यद्यपि  पश्चिमी  बंगाल  की  प्रस्तावित  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  जिस  पर  हाल  ही  में  योजना

 अयोग  ने  विचार  किया  कलकत्ता  शर  औद्योगिक  पट्टी  की  विशेष  सदस्यों  को  हल  करने  के

 सम्बन्ध  में  पृथक  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  हमने  संयुक्त  राष्ट्र  सच  की  विशेष  निधि  से  यह  अनुरोध

 किया  है  कि  बृहत्तर  कलकत्ते  के  जल  संभरण  साधनों  तथा  सम्बद्ध  नाली  व  गन्दे  नालों  की  व्यवस्था

 का  सर्वेक्षण  झ्र  जांच  करने  में  वह  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  सहायता  करे  |

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  अभी  हाल  में  योजना  आयोग  के  उपसभापति
 को

 यह  बताया

 था  कि  वे  वृहत्तर  कलकत्ते  के  लिये  एक  वृहत्तर  योजन  तैयार  करने  का  इरादा  कर  रहे  हैं  ।  इसका

 अभिप्राय  यह  है  कि  al  यह  कार्य  प्राथमिक  चरण  में  है  इसके  लिये
 धन

 का  औपचारिक  झ्रावंटन

 अथवा  व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  कभी  नहीं  उठता  |  हम  फिर  भी  इसका  भ्रध्ययन  कर  रह  हैं  ।  वृहत्तर

 योजना  तैयार  हो  जाने  के  बाद  fazraq  ही  यह  योजना  आयोग  के  समक्ष  विचारा  आयेगा  ।

 इसका क्या  बनेगा  कभी  यह  बताना  समय  से  दें  की  बात  है  ।  यह  कहना  कि  हम  कलकत्ते के

 fad  कुछ  नहीं  कर  रहे  न्यायसंगत  नहीं  है  ।

 इसके  ष्  लोक  सभा  ८  eK 0/9  १८२२  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ee ee  ee  ee
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